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अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 जून , 1993 


श्री श्रीकान्त जैना द्वारा ( एक ) सर्वश्री अजित सिंह , 
रशीद ममद , हरपाल पंवार तथा सत्यपाल सिंह यादव तथा 
( दो ) सर्वश्री राजनाथ सोनकर शास्त्री , रामनिहोर राय , राम 
अवध तथा शिवशरण वर्मा, मंमद सदस्यों के विरुद्ध दायर दो 
संयुक्त याचिकाओं के विषय में । 


का . या , 350 ( प्र ) : -- भारत के संविधान की दमवीं 
अनुसूची के अन्तर्गत लोक सभा अध्यक्ष का दिनांक 1 जून , 
1993 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है : --- 


तथ्य 


तर्क के मुख्य मुद्दे 


"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष 

7 अगस्त , 1992 को जनता दल विधान मंडल दल के 
20 मदस्यों द्वारा दायर आवेदन के विषय में 


1. जनता दल के 59 सदस्य दसवीं लोक सभा के लिए 

निर्वाचित हुए । श्री वी . पी . सिंह जनता दल संसदीय 
दल के नेता थे । 


तथा 


श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सर्वश्री राम सुन्दर दास , 
गोविन्द चन्द्र मुडा, गुलाम मोहम्मद खां तथा राम वदन , 
संमद मदस्यों के विरुद्ध दायर चार याचिकाओं के विषय में 


तथा 


2. 7 - 8 -- 1992 को सर्वश्री राम लखन सिह यादव , राम 

शरण यादव , राम सुन्दर दास , उपेन्द्र नाथ वर्मा, सूर्य 
नारायण यादव , गोविन्द चन्द्र मन्डा, अनादि चरण दास , 
अजित सिह , रशीद मसद , हरपाल पवार , अभय प्रताप 
मिह , गुलाम मोहम्मद खां , राम निहोर राय , राम बदन , 
राम अवध, प्रार . मोनकर शास्त्री, शिवशरण वर्मा, सत्यपाल 
सिंह यादव , अर्जुन सिंह यादव तथा रोशन लाल ने अध्यक्ष 
को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा गया कि उन्हें लोक 
सभा में अलग सीट दी जाए । इम पर “ डी - 1 " चिन्हित 
किया गया है । 


श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सर्वश्री अनादि चरण दास , 
सूर्य नारायण यादव , राम लखन सिह यादव, राम शरण यादव , 
रोशन लाल , अर्जुन सिंह यादव , अभय प्रताप सिंह तथा उपेन्द्र 
नाथ वर्मा, संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर पाठ याचिकाओ के 
विषय में 
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3. इस आवेदन पत्र पर लोक सभा के उपरोक्त 20 सदस्यों 

( छह ) इस प्रकार 20 सदस्यों में से 12 सदस्य निरहित 
के हस्ताक्षर थे तथा चार अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर 

हो गए थे और लोक सभा के गदम्य नहीं रहे । 
थे । ये चार हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष को आवेदन पत्र देते 
समय उन 20 सदस्यों के साथ नहीं गए थे । 

( सात ) सर्वश्री रामशरण यादव , अभय प्रताग मिह , 

रामलखन सिंह यादव, अनादि चरण दास, रोशन 
4. इन 20 सदस्यों को प्रावेदन पत्र पर पुनः हस्ताक्षर करने 

लाल , अर्जुन सिंह यादव , उपेन्द्रनाथ वर्मा और 
को कहा गया ताकि इस बात की पुष्टि को जा सके 

सूर्य नारायण यादव - लोक सभा के ये ममी पाठ 
कि इन्होंने स्वेच्छा से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए 

सदस्य जनता दल संसदीय दल के एक तिहाई 
सदस्यों का ग्रुप नहीं बना सके जो भारत के 

मंविधान को दमधी अनुसूची के पैरा 3 के उपबंध 
5. उक्त आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति श्री वी . पी . सिंह 

के अनुसार जनता दल से पक हो सके । 
के पान उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई । 

वे सभी दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के 

अवीन निरहित हुए और 7 - 8-- 1992 मे लोकसभा 
6. श्री वी . पी . सिंह ने अपना लिखित वक्तव्य 11 - 8- 92 

के सदस्य नहीं रहे । 
को भेजा । 


आवेदन 


7 . उनके लिखित वक्तव्य में सारत : निम्न लिखित बातें कही 

गयीं थीं : 


( पाठ ) इसलिए , उपर्युक्त 20 सदस्यों का 

अम्वीकृत किया जाना चाहिए । 


( एक ) सर्वश्री अजित सिह, रगोद मसद , हरपाल पंवार 

तथा सत्यपाल सिंह यादव सभी लोक सभा 
सदस्यों को जनता दल के अध्यअ श्री एम . 
पार , बोम्मई द्वारा जनता दल की प्राथमिक 
सदस्यता से निष्कामिल कर दिया गया था । श्री 
अजित सिंह को 26 - 12- 1991 को निष्कासित 
किया गया था । तीन अन्य सदस्यों को जनवरी , 
1992 के माह में निष्कासित किया गया था । 


8 . दगवीं अन्सची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) के निबंधनो के अनुसार 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह , ने सर्वश्री राम सुन्दर दाम , 
गोविन्द चन्द्र मुंडा, गुलाम मोहम्मद रखा और सम 
बदन , सभी लोक सभा सदस्यों , के विमा 1 1 - 8 -1992 
को याचिकाएं दायर की । 


9. सार रूप में , याचिकाओं में संगत मुद्दे एक समान है । 

वे इस प्रकार से है । 


( दो ) सर्वश्री पार , सोनकर शास्त्री , रामनिहोर राय , 

राम प्रध तथा शिव परण वर्मा, सभी लोक सभा 
सदस्यों को जनता दल के अध्यक्ष श्री एम . पार . 
बोम्मई द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से 
19 - 7 - 1992 को निष्कासित किया गया था । 


( एक ) प्रत्यथियो को सरकार के विरुद्ध पेश किए गए 

अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने का निर्देश 
दिया गया था । 


( दो ) 17- 7 - 1992 को उपर्युक्त प्रस्ताव पर भनदान 

हा । 


( तीन ) इसलिए उपरोक्त आट सदस्यों को जनता दल 

विधान मंडल पार्टी की सदस्यता भी समाप्त 
हो गई । 


( सोन ) प्रत्यर्थियों ने मतदान में भाग नहीं लिया और 

उन्हें जारी किए गए हिप का स्वेच्छा से उल्लंघन 
किया । 


( चार ) इनिए ये सदस्य उन 20 सदस्यों के ग्रुप का 

अंग नहीं बन सकते जो अपने मूल दल अर्थात् 
जनता दल से अलग होना चाहते हैं । 


( चार ) इसलिए , वे निरहित हो गए और 17 - 7 -1992 

से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे । 


( पांच ) याचिकादाता ने इस प्राशय की घोषणा करने की 

मांग की । 


10. प्रत्यर्थियों ने 19 - 8- 1992 को अपने लिखित बक्तव्य 

दायर किए । 


(पांच ) सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुन्डा , 

गुलाम मोहम्मद खां तथा राम बदन सभी लोक मभा 
सबस्यों ने उन हिपों का उल्लंघन किया जो 
17- 7 - 1992 को सरकार विम पेश किए गए 
अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें 
जारी किये गये थे । भारत के संविधान को दसवीं 
अनुसूची के नियम 2 ( 1 ) ( ख ) के उपबन्धो के 
अधीन वे निरई हो गए हैं तथा 17- 7 -- 1992 से 
बे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं । 


मार रूप में उन्होंने कहा कि : 


( एक ) उन्होंने व्हिप का उल्लंघन स्वैच्छा से नहीं किया 

था । 


. 
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( दो ) उन्होंने प्रस्ताव पर पार्टी के निदेशानुासर मत देने 

( चार ) उनका मतदान में अनुपस्थित रहना अनैच्छिक 
का प्रयास किया था । 

था । 


( पांच ) अतः वह निरहित नहीं किये जा सकसे । 


( तीन ) परन्तु , प्रत्येक लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में 

दिए गए कारणों की वजह से वे उन्हे जारी किए 

गए व्हिपों का पालन नहीं कर सके । 
( चार ) उनके कार्य अनैच्छिक थे आर इमलिए उन्हें 

निरहित नहीं किया जा सकता था । 


13. श्री गुलाम मोहम्मद खां ने अपने लिखित वक्तव्य के 

पैरा संख्या 11 में , सारांश में , कहा है कि 


( एक ) वह मधुमेह और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे 

और वह 17- 7 -1992 को और उससे दो दिन 
पहले तक स्वस्थ नहीं थे । 


11. श्री राम सुन्दर दाम ने अपने लिखित वास्तव्य के पंरा 

11 में सार रूप में कहा है कि - - 


( एक ) अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन वह 

संसद ग्रंथालय में आराम कर रहे थे क्योकि रक्तचाप 
के कारण उनकी तबियत ठीक नहीं थी । 


उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती 
किया गया था और 17 - 7 -1992 को वह 
अस्पताल में थे । 


( तीन ) वह प्रस्ताव पर मतदान करना चाहते थे । 


( दो ) जब मन विभाजन घंटी बजी ता वह लोक सभा 

कक्ष की ओर दौड़े । 


( लीन ) तथापि , जिन समय वह लोक सभा कक्ष में 

प्रवेश-द्वार तक पहुंचे उम गमय द्वार बंद हो चुके 
थे और वह कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके । 


( चार ) अतः उन्हाने दल के नेता को सूचित कर दिया 

था कि यदि सभा में उनकी उपस्थिलि जरूरी 
है तो उन्हे डाक्टर की अनुमति से सभा में ले 
जाया जा सकता है । 


( चार ) वह प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहते थे 

लेकिन वह नहीं कर सके । 


( पांच ) मतदान न करने का उनका कार्य अनैच्छिक 

था । 


( छह ) अतः वह निरहित नहीं किये जा सकते । 


( पाच ) मतदान न करने का काका कार्य अनैच्छिक 


था 


। 


14. श्री राम बदन ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में 

कहा है कि :-- - 


( छह ) अत : वह निरहित नहीं किये जा सकते । 


12. श्री गोविद चन्द्र मुंडा ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 

में , साराश में , कहा है कि :--- 


( एक ) वह 17- 7- 1992 को लोक सभा में उपस्थित 

थे और उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में बटन 
दबाया था । 


( दो ) उनकी 


( एक ) यह 15, 16 और 17 जुलाई, 1992 को 

म्वस्थ नही थे और सर्वाइकल स्पोडिनाइटिस 
के कारण गर्दन और शरीर में तीन दर्द में 
पोड़ित थे । 


उनकी नजर कमजोर है । अतः वह बोर्ड की 
तरफ देख कर यह पता नहीं लगा सके कि 
उनका वोट सही ढंग से रिकार्ड हुआ है या 
नहीं । 


( दो ) 


17- 7-1992 को उन्होंने लोक सभा के प्रातः 
कालोन मात्र में भाग लिया । लेकिन दोपहर बाद 
वह अस्वस्थ होने के कारण अपने घर चले गये 
और उन्होंने कुछ हर्बल श्रीपधि ली जिससे वह 
मन्छित हो गये । 


उन्होंने सभा में परिघर से , जो सदस्यों को 
अपने गलत रिकार्ड किए गये वोट में शुद्धि 
करने के लिए पधियां दे रहा था , पूछा था कि 
क्या उनका वोट रिकार्ड हो गया है । परिचर 
ने उन्हें सूचित किया था कि उनका वोट 

रिकार्ड हो गया है । 
( चार ) बाद में उन्हें पता चला कि उनका वोट 

रिकार्ड नहीं हुआ है । 
( पाच ) वह प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहते 


( तीन ) वह प्रस्ताव पर मतदान करना चाहते थे । 

उन्होंने अपने दल के नेता को मुचित किया था 
कि यदि सभा मे मतदान के लिए उनको 
अस्थिति अपेक्षित है तो उन्हें प्रस्ताव पर 
भनदान करने के लिए डाक्टर की अनुमति ने 
एमनेस में लोक सभा ले जाया जाना चाहिए । 
लेकिन ऐसा नहीं किया गया । 


( छह ) उन्होंने स्वैच्छिक रूप से व्हिपं का उल्लंघन नहीं 

किया था । 
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( सात ) अतः वह निरहित नहीं किये जा सकते । 


15. दसवी अनसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के संबंध में 

श्री वी पी , सिह ने 22- 8- 1992 को सर्वश्री राम 
शरण यादव , अभय प्रताप सिंह , रामलखन मिह यादव , 
अनादिचरण दास , रोशन लाल , अर्जन मिह यादव , 
उपेन्द्रनाथ वर्मा तथा मूर्य नारायण यादव , सभी लोक 
सभा के सदस्य , के विरुद्ध आठ याचिकाए प्रस्तुत की । 


16. साराश में , प्रतियादियों के नामो को छोड़कर , याचिकाओ 

का विषय एक समान है तथा प्रतिवादियों के नाम हम 
प्रकार है - - 


( एक ) सर्वश्री अजित सिंह , रशीद मसूद , हरपाल पवार , 

मत्यपाल मिह यादव , पार , सोनकर शास्त्री , 
रामनिहोर राय , राम अयध और शिवशरण 
वर्मा को पार्टी अध्यक्ष थी एम . पार बोम्मई 
द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता मे 
निष्कासित कर दिया गया था । अन उन्होंने 
विधानमंडल दल की अपनी -अपनी सदस्यता खो 
दी थी । उन्होंने एक ग्रुप बना लिया । 


( सात ) याचिकादाता ने इस प्राशय की घोषणा करने 

की प्रार्थना की है कि प्रत्यार्थी निहित हो गये 
है तथा 7- 8- 1992 में लोक सभा के मदम्य 

नही रहे है । 
17 प्रत्यार्थियों ने 31 - 8- 1992 को अपने - अपन लिखित 

वक्तव्य दाखिल किये । 
18 मार रूप में उनमें यह कहा गया है कि : 
( एक ) सविधान की दसवी अनुसूची के अनसार दल 

के नेताओ द्वारा पाठ सदस्या को निष्कामित 

नहीं किया जा सका । 
( दो ) चार सदस्यों ने स्वच्छा से मतदान में भाग 

नही लिया तथा स्वेच्छा से रिहप का उल्लघन 
नही किया था तथा लोक सभा में उनकी सदस्यता 

समाप्त नहीं हुई थी । 
(नीन ) 7- 8- 1992 को जनता दन विधान मडल दल 

के 59 सदस्य थे । 
( चार ) 7- 8-1992 को जनता दल विधान भडल दल 

विभाजित हो गया था । 
( पाच ) जिन 20 सदस्यों ने एक ग्रुप बनाया था तथा 

जा जनता दल विधायक दल की सदस्य -सय्या 
के एक -तिहाई में अधिक थे , और जिन्होंने अलग 
बंठने की अनुमति मागी थी , तथा दल में 
विभाजन किया था , वे अनर्ह मा के पात्र नहीं थे 
तथा भारत के संविधान की दसवी अनसूची के 
पैरा 3 ( क ) ( एक ) के उपबध को देखते हुए 

लोक सभा के सदस्य बने रहे । 
( छ ) अजित सिंह गट ने मूल जनता दल होने का 

दावा किया । 


सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुडा , 
गुलाम मोहम्मद या तथा गम बदन न 
17 - 7-1992 को उन्हे जारी किये गये व्हिप 
का उल्लंघन किया था तथा दसवी अनुसूची के 
पंरा 2 ( 1 ) ( ख ) के अधीन निरहित हो गए 
थे और 17- 7- 1992 से लोक मभा के सदस्य 
नही रहे । उन्होने दमरा ग्रुप बना लिया । 


( तीन ) पाठ प्रत्यथियो ने तीसरा ग्रुप बना लिया । 


( चार ) तीन ग्रुप एक ऐमा संयुक्त ग्रुप नहीं बना सके 

जिसमे वे निरहित हए बिना जनता दल में 
अलग हो सके । 


( सात ) प्रत याचिकाये अस्वीकार की जानी चाहिये 

थी । 


19. लोक सभा मदस्य तथा जनता दल के संसदीय दल के 

मख्य सचेतक श्री श्रीकात जना ने 3- 10- 1992 
को दसवी अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) तथा पंरा 
6 के अधीन सर्वश्री अजित सिह , रशीद मसूद, 
हरपाल पवार और सत्यपाल सिंह यादव के 
विरुद्ध एक याचिका दायर की । 


( पांच ) प्रत्यर्थी दमयी अनुमची के पैग 3 ( क ) ( 1 ) मे 

उपबंधित उन्मुक्ति का लाभ नहीं उठा सके 
क्योकि 7- 8-1992 को उनकी संख्या जनता 
दल के 51 सदस्यो की मख्या का एक -तिहाई 
नही थी क्योंकि निष्कासित किये गये आठ 
सदस्या को तथा उन चार सदस्यों को जो 
17- 7- 1992 से लोक सभा के सदस्य नही रह 
गये थे , उनके साथ ग्रुप में नहीं गिना जा 
सका था । 


20 सक्षेप मे , याचिका में उठाई गई मुख्य बाते है . -- 
( एक ) प्रतिवादियों ने दावा किया कि 5- 2- 1992 को 

जनता दल का विभाजन हया था और श्री 
अजित सिंह के नाम का दल के अध्यक्ष के 
म्प मे अनुमोदन किया गया । 


( छ ) 


( दो ) 


जैसा कि अपेक्षित है , जनता दल का संमद के 
बाहर विभाजन नही हया था , जिसमे जनता 
दल विधान मंडल दल का विधिक रूप में 
विभाजन हो सके । 


जब 5- 2-1992 को विभाजन हुना, तो इसमे 
लोक सभा को केवल चार सदस्य थे जो दल 
को विभाजित करने पाले ग्रुप के सदस्य थे । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 
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भारत या गजाय मात्राण 

- - - - - - - - - 
( तीन ) भारत के सविधान की दसवी अनुसूची के पैरा 24 याचिकादाता के कहने का मार यह है कि . 
3 ( क ) ( एक ) के अध्यधीन उन्म क्ति पाने हेत 

( एक ) श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यो को , जो 
चार सदस्य , नोक सभा में जनता दल के 

इस मामले में प्रतिवादी है , दल से निकाल 
सदस्यो के एक -तिहाई के बराबर नही थे । 

दिया गया था । 
( चार ) जनता दल के चार सदस्य अनर्हता के पात्र 

श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सदस्यो 
हो गए तथा हिप का उल्लघन करने के 

ने व्हिप का उल्लघन किया थ . और इसलिए 
कारण 17-- 7 - 1992 को लाक मभा से उनकी 

व अनर्हता के पात्र हो गये और 17 जुलाई , 
सदस्यता समाप्त हो गई है । 

1992 में वे लोक सभा के सदस्य नही रहे । 
( पाच ) याचिकादाता ने कहा था कि चार प्रतिवादियो 

( नीन ) श्री अजित सिंह तथा अन्य ससद सदस्यों ने 
तथा चार अन्य सदस्यों को जनता दल की 

स्पष्ट शब्दो मे यह दावा किया कि 5 फरवरी , 
प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया था 

1992 को उनका जनता दल से विभाजन हो 
और इस प्रकार ममद में जनता दल की उनकी 

गया था और उनका मबध उस घटक में हैं जो 
सदस्यता समाप्त हो गई थी । 

अमली जनता दल है । यह दावा उन्होने अपने 
प्रतिवादियो द्वारा दायर किए गए लिखित 

द्वारा दिये गए लिखित बयानो मे तथा चुनाव 
वक्तव्यो तथा चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए 

आयोग के समक्ष दिये गए बयानो में किया था । 
वक्तव्यो में की गई इम स्पष्ट स्वीकृति को 

हम प्रकार श्री अजित मिह और तीन अन्य 
ध्यान में रखते हुए कि उन्होने 5 - 2 - 1992 

समद सदस्यो ने मविधान की दमयी अनुमची के 
को पार्टी का विभाजन किया था , याचिकादाता 

पंग 3 ( म्न ) के अनुसार पृथक दल का गठन 
प्रार्थना करता है कि यह घोषणा की जाये कि 

किया था । 
प्रतिवादी अनहता के पात्र हो गए नया 5- 2- 92 
में लोक सभा में उनकी मदस्यता समाप्त हो गई । 

( पाच ) 7 अगस्त , 1992 को 20 समद सदस्यो ने लोक 

सभा अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र दिया जिमम 
21. प्रतिवादियो ने 4 - 11-- 1992 को अपना लिखित 

उनके दल से अलग होने की घापणा करने और उन्हें 
वक्तव्य दिया । 

लोक सभा में बैठने के लिए पृथक स्थान 
22 साराण मे प्रतिवादियो का कहना है कि - - 

निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था । 
( एक ) याचिकादाता को अनुमोदन तथा निरनुमोदन 

( छ. ) चकि श्री अजित मिह तथा तीन अन्य समद 
की अनुमति नहीं दी जा सकती । 

मदस्यो ने एक पृथक दल का गठन कर 
याचिकादाता यह नहीं कह सकता कि प्रतिवादी 

लिया था इसलिए वे जनता दल के उस ग्रुप 
जनता दल तथा जनता दल ससदीय दल के 

का हिम्मा नहीं हो सकते थे जो मूल जनता 
सदस्य नहीं है, क्योकि उन्हें दल में निकाल 

दल से अलग हुआ था । 
दिया गया था और कि उन्हे अनई घोषित 

( सात ) शेष 16 सदस्य ससदीय जनता दल के एक 
किया जाए तथा 5- 2- 1992 से लोक ममा से 

तिहाई सदस्यो का ग्रुप नहीं थे । अतः वे 
उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए । 

अनहता के पात्र हो गये । 
( तीन ) प्रतिवादियो का ग्रुप वास्तविक जनता दल है 

( आठ ) इस तरह प्रतिवादी अनहता के पास हो गये 
और इमलिए ममद में दल के सर्भ सदस्य उनके 

तथा वे दमवो अनुसूची के पैरा 3 ( क ) 
ग्रप से संबधित है , जब तक कि ये विशेष 

( एक ) के अनुसार उन्मुक्ति प्राप्त न करने के 
रूप से अन्यथा घोषणा नहीं करते । 

कारण उसो अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के 
( चार ) प्रतिवादी याचिका में दी गई अन्य बातो में 

अतर्गन 7 अगस्त , 1992 में लोक सभा के सदस्य 
इनकार करते है । 

नहीं रहे 
( पाच ) प्रतिवादी प्रार्थना करते है कि याचिका खारिज 

25 प्रतिवादियो ने 4 नवम्बर , 1992 को अपने लिखित 
की जाए । 

बयान दायर किए । 
23 3 अमबर , 1992 को लोक सभा सदस्य तथा जनता 

दल संमदीय पार्टी के मुख्य सचेतक श्री श्रीकान 26 सक्षप मे , प्रतिवादियों का कहना है कि - - 
जेना ने भारत के सविधान की दसवी अनुमची 

( एक ) याचिकादाता को अनुमोदन करने तथा निरन 
के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के मदर्भ मे मर्वश्री 

मोदन करने की अनुमति न दी जाए । 
राजनाथ सोनकर शास्त्री , रामनिहोर राय , गम 
अव तथा शिव शरण वर्मा, के विरूद्ध एक 

( दो ) वे दसवी अनुसूची के पैरा 3( क ) ( एक ) के 
याचिका दायर की । 

अनर्गन उम्मुक्ति का दावा करते है । 


( दो ) 
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( तीन ) जनता दन के जिम घटक के वे मदम्य है 37 मामले में सबधित मुददो को सूचीबद्ध किया गया और 
वही अपनी जनता दन है तथा इस तरह ससद में 

उम पर माश्य प्रस्त न करने की अनमति दी गई और 
जनता दल के सभी मदस्य उनके घटक के 

दलीले सुनी गई । 
मदम्य है जब तक कि वे अन्यथा दावा न 

38 पक्षकागे को सुनने के बाद मामले में सबधित मददो को 

अतिम रूप दिया गया । तथापि , बहप करत समय 
( चार ) अन्य सदस्यों द्वाग विह प का उल्लघन करने के 

पक्षकार मामले में मधिन मददा पर दहनापूर्व कायम 
कारण उन्हें दल से निकाले जाने नया अनई 

नही रहे । 
ठहराने मबधी ममी बाले तथा अन्य बातो का 

बाद के पैराग्राफा में दिए गए निर्गम में मददा के 
भी इन्कार किया जाता है । 

निकों को मामान्य रूप में प्रत किया गया है । 
( पाच ) प्रतिवादी प्रार्थना करते है कि याचिका 

खारिज की जाए । 


( एक ) 


कार्यवाही किस तरह संचालित की गई थी ? । 
27 20 मदम्यो द्वारा दिया गया आवेदन तथा श्री वी पी 

मिह द्वारा दायर की गई 12 याचिकाओं तथा श्री श्रीकान 
जेना द्वारा दायर 2 याविकाओ में कई बाते एक जैसी 
है । अत पक्षकारों की सहमति से यह निर्णय लिया 
गया कि सभी याचिकाओ नथा आवेदन पर एक माथ 
मनवाई की जाएगी तथा निर्णय लिया जाएगा । 


दस्तावेज डी1 में सबधित मुद्दे 
क्या भारत के सविधान , किसी अन्य कानन प्रथमा 
लाक सभा के प्रक्रिया मबधी निपमा क य नगन 
दस्तावेज “ डी1 दायर किया गया है ? 
हस्ताक्षरकर्ता "डी1 के अन्तर्गत का दावा करने 


( दो ) 


28 विवाद के पक्षकारो को अपने मुकदमो की स्वय तथा 

अपने वकीलो के माध्यम से पैरवी करने की अनुमति 
दी गई । उन्होंने अपने अभिवादन दायर फिए, गवाहों 
में पछताछ की तथा अपने वकीलो के माध्यम म बहस 
की जिन्होंने कानन के बिन्दुओं और तथ्यो पर अपना 
कार्य अत्युलम , सदभावपूर्ण एवं न्यायोचित ढग किया । 
9. मोटे तौर पर सिविन प्रक्रिया सहिता का पालन कार्यवाही 

चलाने में किया गया । 
30 जहा कहीं भी मिविल प्रक्रिया , सहिता का पालन नही 

किया जा मका उम स्थिति में स्वाभाविक न्याय के 

मिखातो का पालन किया गया । 
31 . लोक सभा में राजनीतिक दलों के नेताओ को कानुनी 

मद दो पर मौखिक रूप से और साथ ही लिखित रूप से 
अपना मत व्यक्त करने की अनमति दी गई थी । 


( तीन ) भारत के सविधान से दमनी अनस बी के अन्तर्गन 

दावे कब और किस प्रकार से मिद्ध किये जायगे ? 
( चार ) क्या किसी राजनैतिक दल का नेता अपने दन के 

किमी सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर सकता है 

और विधायी दल की उसकी मदस्थता समाप्त कर 
सकता है जिसमें भारत के संविधान , अन्य कानो 
अथवा लोक सभा के प्रक्रिपा मबधी नियमो के 
अन्तर्गत मदस्य को प्राप्न उमके अधिकाग, दापिन्वा 

और उन्म क्लियों में परिवर्तन हो सके ? 
( पाच ) मदम्यो को उनके दल मे निष्कासित किये जान के 

वाद उनके दल के नेता के कहने पर मदण्या के 
पधक बैठने का अभिप्राय क्या है ? क्या भारत के 
सविधान की दसवी अनुसूची की व्याख्या करने तथा 
इमे प्रबनिन करने में इसका कोई मह-य है ? 
सदस्यों का अपने प्राप दन के सदस्या में प्रयक 
बैठने का क्या अभिप्राप है । क्या भारत क 
संविधान की दसवी अनुसूची की व्याख्या करने तथा 
इमे प्रवर्तित करने के लिए इसका कोई महब है ? 


32 कार्यवाही को देखने और समाचरर पत्रो तथा प्रचार 

माध्यम द्वारा इसे प्रकाणित एव प्रमारित करने की 
अनुमति दी गई थी । 


( सात ) क्या प्रादेश किया जाए ? 


33 पक्षकाग द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत 

किए गए । 
34. पक्षकारो के वकीलो ने विस्तृत दलील पेग की जो 

20 घटे तक जारी रही । 


व्हिप के उलघन से मवधिन मुददे । 
( एक ) क्या याचिकादाता यह मिव करता है कि प्रतिवादी 

ने स्वेच्छा में व्हिप का उलन किया और यदि 
हा , तो क्या प्रतिवादी का 17 - 7- 1992 म ममद 
की सदस्यता से वचित कर दिया गया ? 


35 साक्ष्य एवं दलीलो का शब्दश रिकार्ड किया गया । वे 

प्राडिया कैसेट के रूप में भी उपलब्ध है । 
36 अभिवचनो साक्ष्यो , एव दलीला की पुस्तिकाओ क रूप में 

सालित किया गया है । 


झ्या प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि वह स्वेच्छा 
में मतदान से विरक्त नहीं रहा ? 


- - 


- 


- 


( दो ) 


[ माग II - - 3 ( ii ]) ] 

भारत का गनपत्र असाधारण 
- - 
-- - - - - - - - - - - - - - 

- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( तीन ) क्या आदेश किया जाए ? 

____ 11 इम निर्वाचित जन प्रतिनिधिया वाग विधान मएला में दल बदन 

किये जाने के पातक पर रोष और नियत्रण करने के लिए बनाया गया है । 
स्वेच्छा से गजनैतिक दल की मदम्यता छोडने संबंधी मददे 

___ 12 इमक अस्तित्व में आने से पूर्व निवाधक अपनी इच्छा मे मन दे 
( एक ) क्या याचिकादाता यह मिद्ध करता है कि प्रतिवादी 

गहने थे अपने दनो को छोड़ मकने में और अन्य दलो में शामिल 

हो सकते थे और उन पर कोई दायित्व नही रहता था अथवा उन्हें 
दस्तावेज “ डी ” पर हस्ताक्षर करने के कारण 

अनर्ह नहीं किया जा सकता था अथवा ना ही उनकी विधान मदन बी 
भारत के संविधान की दमवी अनुसूची के पैरा 

गदम्प गपाप्त की जा मत्रती थी । उन्ध मा देने की , किमी वल 
2 ( 1 ) ( क ) के अन्तर्गत अनर्ह करार किये जाने 

शामिन होने की अथवा कोई नया वत बनाने की स्वसम्मता प्राग थी । 
योग्य हो गया है ? 

उनका यह प्रतिकार अन्य नागरिका के समान ही था । अन्य देशो के ममद 

मस्या को भी इसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है । 
क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि दमवी 
अनसची के पैरा 3 द्वारा उपलब्ध कराई गई ____ 11 नथापि अधिकार का दागयोग किया गया था मथा इसका 

अनुचित लाभ उठाया गया था । इममा प्रयोग सरकारी को अम्भिर बनाने 
उन्मुक्तियां उमे प्राप्त है ? 

नथा मनमाने और अनैतिक सिद्धानों पर सरकारी का गठन करने के लिए 
( तीन ) क्या प्रादेश किया जाए ? 

किया गया था । 
श्री अजित सिंह और तीन अन्य लोगो के मामलो में 

4 . प्रत दल बदन के समरे को रोकने के लिए वर्तमान कानन 
सबंधितमुद्दे 

बनाया गया । 
क्या याचिकादाता यह सिद्ध करता है कि जनता 

15. इयमे विधायको के दायित्वों तथा अधिकारों की रचना होती 
दल पार्टी का एक अलग गट गठित करके श्री अजित 
मिह और तीन अन्य लोग भारत के संविधान 

११. यह विधायक की व्यादेश देता है कि उसे दन द्वारा जारी 
की दमवी अनुमची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) 

मिए गार विहप के अनुसार मतदान करना है उसे अपना दल नहीं 
के अन्तर्गत अनर्ह ठहराये जाने के योग्य हो गए 

छोडना है फिमो नए दन मा गठन नगे करना है और न ही किमी बाल 
में शामिल होता है । यदि यह न दायित्वों की अवहेलना करता है तो 

उसे विधान महल का सदस्य होने से अनई घोषित किया जा सकता है 
( दो ) क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करते हैं कि दसवीं अनुसूची 

आर यह विवान महल को प्रानी सदस्यता सो सकता है । 
के पैग 3 द्वारा दी गई उन्मुक्तियां उन्हें प्राप्त है ? 

47. ये दायित्व प्ररने श्राप में पूर्ण नही है । वही कानन इनमे कुछ 
( तीन ) क्या प्रादेश किया जाए ? 

ग्यिायन भी देता है जिनसे इन नायित्वो की रचना होती है । यदि विधान 

महल में उसके दल के एक-तिहाई उगके माथ मिलकर दल द्वारा जारी 
श्री राजनाथ मोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्यो के मामले 

किए गए निर्देश के विपरीत मतदान करने की इछा रजी है तो वह उसे 
से संबंधित मुद्दे 

जागे किए गार बिहप का उल्लघन करने प अपनी इसणानुसार ममदान 

कर सकता है । दल में विभाजन को ािन में विधान मपल में अपने 
क्या याचिकादाता ने यह प्रमाणित किया है कि 
( एक ) 

दल के एक -तिहाई सदस्यो के माथ यह वल मे प्रना हो सकता है और नए 
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्य 

दल का गठन कर सकता है । आर उमे अनह भी घोषित नहीं किया जा 
दस्तावेज डी - 1 के हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण 

मकेगा । वह विवान मन में अपने दल के दो -तिहाई मदम्या के माप फिपी 
भारत के सविधान की दसवी अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) भी अन्य दल में शामिल हो गयाना है और उस पर अनशर्मा का कोई 
( क ) के अंतर्गत अनर्ह हो गये है । 

प्रावधान लागू नहीं होगा । ये अधिकार उस इमलिर दिए गए है क्योकि 

दमवी अनुसूची के अस्तित्व में पान में पहले ये उमे उपलब्ध थे और 
क्या प्रतिवादियों ने यह प्रमाणित किया है कि 

क्योकि इसे प्रकार के अधिकार प्रजातान्त्रिक एय यसदीय प्रणा नी में प्रायश्यक 
दसवी अनुसूची के पैग 3 द्वारा प्रदान की गई छुट है , क्योकि भारत के मविधान के भाग - iii के अतर्गत भारत के नागरिको 
उन्हें उपलब्ध है ? 

को ऐसे अधिकार प्राप्त है और इसलिए भी कि मेंगे अधिकार अन्य देणो 

की समदो एवं विधान मसाला में विधायकों को उपलध है । 
( तीन ) आदेश क्या दिया जाए ? 

___ 49 अतः वसवीं अनुसूची के प्रावधानों का निर्वाचन अयन सतर्कसा 

पूर्ण गध कमाई मे करना होगा । 
कानूनी मुद्दे 

1 ) यह व्याख्या बहुत ही प्यापक गतिविधियो एव अनेक सम्थाओं 
39. कार्यवाहियो के दौरान कुल मिलाकर निम्नलिखित 

और व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है । जो कानून मागरिकों , तथा 
कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई । 

व्यक्तियों के एक वर्ग और इसी प्रकार सूने गए जन प्रतिनिधियों के लिए 

अधिकारों एवं दायित्वो का रचना करमा है । उमका निर्वचन मा अनुत ही 
दल बदल विरोधी कान्नो की किस प्रकार व्याख्या मावधानीपूर्वक तथा कटाई में करना होगा । 
की जाये 

50. जो प्रावधान दमवी अनुसूची में नहीं है उसे समम णामिन नही 
40. भारत के संविधान की दमवी अनुसूची को दल -बदल निया जा मफना । 
विरोधी कानून समझा जाता है और मुरम्यत . इसी रूप में 

51 दल के संविधान के उपबचो का दमत्री अनसूपी में पाचम और 
इगे जाना जाता है । 

पुर स्थापन नही किया जा सकता । 


-- - - 


- - - - - - - 


- 
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52. दसवीं अनुसूची के कुछ उपबंधों की व्याख्या इमी के अन्य ___ 66. अपने दम का मदम्य होने के नाते उमो अधिकार और दायित्व 
उपअधों को निष्फर करने के लिए नहीं की जा सकती । 

उसके दा के मयिधान में जहे उद्भत होते है । अतः दलगत 
53. दसवीं अनुमूमी के उपनधो का प्राभामी प्रयोग नहीं frया जाना 

मामलों के प्रयोजनार्थ वह दल के सविधान में बंधा होता है । 
चाहिए । 

67. विधान मंयल के मदम्य के रूप में उसके अधिकार और दायित्व 
निकामन 

भारत के संविधान और अन्य मंगन विधियों /नियमो में उत्पन्न ह.ने है । 

अपने मंसदीय अधिकारों और कर्तव्यों के लिए वह भारत के संविधान , 
54. याचिकादाताओ का दृष्टिकोण यह था कि राजनीतिमः दल का 

दमयीं अनुसूची और अन्य मगन नियमों में बंधा होता है । उसके दाल के 
नता दल के सदस्यों को प्राथमिक सदस्यता से निष्कामिन कर सकता था 

संविधान को दसवीं अनुमनी अथवा भारत के संविधान के अन्य भागो 
और यदि एसा किया जाता तो गदस्य विधायिका में भी अपने दल की 

अथवा संविधियों और विधानमहल द्वारा बनाए गए प्रक्रिया नियमों में 
मदस्यता खो बने । 

ऊपर नहीं माना जा माना । 
55 उनका तर्क है कि दल के मंविधान के उपबंधों के अधीन यह 

68 विधान मंडल का मदग्य होने के नात भारम के मंविधान और 
निष्कासन किया जा सकता था । 

अन्य मंगत विधियों के अंतर्गत उमे प्राप्त अधिकारों और कलव्यों में उसे 
56. उन्होंने स्वीकार किया है कि दमयीं अनुसूची में ऐसा कोई उपमंघ दल का मंविधान न तो वृद्धि कर सकता है और न ही कटौती । 
अथवा कोई अन्य कानन अयवा ऐसे नियम नहीं है जिममे अधीन वे 

69. दसवीं अनुसूची दल- बदल को रोकने और नियंत्रित करने के 
मदम्यों को निप्फामित कर, मकें । 

उद्देश्य मे बनाई गई है । जिसका मीधा सम्बन्ध मदम्प की ममिद के रूप 
57 . उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निष्कासित मदम्य, जो में किए गए कार्यों तथा भूल- बक एवं विधान मंडल में किए गए कार्यों में 
विधान मंडल में दल के एक -तिहाई सदस्यो के ममान एक अप बनाने के है न कि विधान मंडल मे बाहर की उमकी ऐसी लगन गतिविधियों मे , 
निए मूल दल मे अलग होना चाहते है ऐमा ग्रुप नही मना मकने । जो गंमदीय गतिविधियों से मम्बद्ध नहीं है । 
5R. उन्होने कहा कि अध्यक्ष को मिष्फामन के विषय पर विचार 

10. विभिन्न दल के नेताओं को अपने दलों को व्यवस्थित करने एवं 
करने का कोई प्राधिकार नहीं है । वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं अपने मदम्यो को अनुशासित करने में मदद करने का अध्यक्ष को म नो 
कर सकते कि क्या दल के मंविधान में मवस्पों के निष्कामन के लिये दी अधिकार प्राप्त है और न ही ऐगा करना उसका कर्त्तव्य बनता है । 
गई प्रश्रिया का अनुसरण किया गया है अथवा नही । फिन्त उनके ही 

71 . कोई विधायक अपने दल के एक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों 
निर्णयों के अनुमार अध्यक्ष से यह अपेक्षा तो की हो जाती है कि वह 

का पालन कर सकता है । यह एक विधायक के गप में अपने कर्तव्यों का 
उम सबम्य - समूह में जिसे मूल दान से विधान मंडल में उस वन के फुल 
मदम्पों की एक -तिहाई संख्या में अलग होने का अधिषार प्राप्त है कुछ 

पालन कर सकता है । दमवीं अनुसूत्री नब लागू होती है जब यह विधायक 
मदम्यो को न गिने । 

के प में अपने कर्नध्य पूरे करता है या अधिकार्ग का इसमाल करता 

है । दल के एक मवस्य के रूप में उनके द्वारा किए गए फर्नव्यों अश्रया 
59. अनका यह मत था कि यदि ऐमा करने की अनुमति नहीं दी गई 

अधिकारों पर यह लाग नहीं होती है । 
नो वे अपने दल को मंगटिन तथा अपने मदम्यो को अन शामिन नहीं 

____ 72. दल का नता अपने दम से मवस्य को निष्कासित कर सकता है 
रख मांगे । 

मथा उसे दन- गत मुविधाओं से भी वंचित कर सकता है । वह पाहे तो 
60. उनका विचार या कि दल के सदस्यों तथा ममग्र रुप मे उनके 

अगले चुनाव में उमे टिकट सेने मे मना कर सकता है । वह मवस्य को 
दल के बीच एक मंविदागन दायित्व है तथा इस विषय पर न्यायालय 

दल में कोई पद धारण करने में भी वंचित कर नकता है । बग्न का नेगा 
अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिनिर्णय नही किया जा सकता । 

मदस्य को दल की मैठकों में भाग लने मे भो मना कर मकमा है । वन का 
61 . उनका यह तर्क था कि किमी दल तथा उम दल के सदस्यों के नेता उसे दल के सदस्य के रूप में दल क । ममिनियों अथवा संस्थाओं का 
मीज का संबंध उसी प्रकार का है जैसा कि किस क्लब तथा उम मदम्य यनने में भी गेफ मकता है । । 
मानव के मदस्यों के बीच होता है । 

73. परन्न , दल का नेता विधायक को ऐसे अधिकारी और मुविधाओं 
62. याचिकादाताओ ने इस मुद्दे पर उपर्युक्त दंग मे जो विचार से वंचित नहीं कर सकता जो उसे निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते 
व्यक्त किए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया आ सकता । 

आर भारत के संविधान तथा उमको दमवीं अनुमत्री तथा अन्य मंगन नियमों 
63. इम मंदर्भ में पैरा 2 ( 1 ) का स्पष्टीकरण ( क ) संगत है : 

और विनियमो के अंतर्गत प्राप्त हैं । 
" ( क ) मदन को किमी निर्वाचित मवस्य के बारे में यह समझा जाएगा 

74. दल के संविधान के प्रावधानों को भारत के संविधान और 

उमकी दमवी अनुसूची के प्रावधानों और उसके अंग के रूप में नहीं पढ़ा 
कि यह एमे राजनीतिक दल का यदि कोई ही सदम्प है जिसमें 

जा सकना । 
इसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यार्थी के रूप 
में खड़ा किया था । 

75. भारत का संविधान प्रथया वसवों अनुसूची का निर्वाचन वनों 

के हित में और उनके मंविधान के अनुकूल नही किया जाना चाहिए । 
मदस्य को यह संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है जिसे उसके 

76. अध्यक्ष वन के मंविधान ने माधित नहीं होता है । उसे तो भारत 
निष्कासन के बाद भी नहीं छीना जा सकता । 

के मंविधान उसकी दसवी अनुमची नथा प्रम्य मंगल नियमों और विनियमों 
64. विधान मंडल का कोई सदस्य मदन में केवल इस आधार पर 

के अनुमार अपने कर्तव्यों का वहन करना होता है । 
ही नहीं पा जाता है कि उसके बल ने उमे चुनाव के लिए टिकट दे 

____ 77. ग्लोक सभा में 23 दल हैं । उन मत्र का अपना मना- अलग 
दिया बल्कि हम कारण मे भी पाता है कि मतदाताओ ने उसे चुना है 

मविधान है । प्रत्येक दल अपने संविधान में जैसे चाह मंशोधन करवा 
बह केवल अपने वन के प्रति ही उत्तरदायी नही है बग्न मतदाताओं के 

मकता है । और इनमें मंशोधन होते रहते है । यह पता लगाना संभव 
प्रमि भी उत्तरदायी होता है । 

नहीं है कि क्या उनमें मशोधन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई प्रक्रियाओं 
65. यदि यह किमी प्रकार का प्रमुमध है तो यह अनुनध दो दलो के के अनुसार किय गए हैं प्रथया नहीं । 
बीष नही है वरन् यह त्रिपक्षीय अनुबंध है । यह अनुबंध मदम्य उमके चल ___ 78 अध्यक्ष द्वारा इनके पालन किए जाने प्रथया इनमे बंधे हुए होने 
मार, मनद नामों के बीच होता है । मतदाताओं के प्रति उनका दायित्व , की अपेक्षा नहीं की जाती । यदि ऐमा किया जाता है तो यह बी 
दल के प्रति उसके दायित्व से कहीं अधिक होता है । 

उलझनपूर्ण स्थिति होगी । 


भाग IIt 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


79. अतः यह माना जा सकना है कि चूंकि किमी मवम्य के विधायिका 
के सदस्य के सा में संसदीय कार्यकरण के प्रयोजन और उसके प्रशिकागे 
और कर्तव्यों के संबंध में और उसके दनीय अधिकारों; करर्तव्यों और 
कार्यकरण के प्रयोजन से भारत के संविधान की दश्वों अनुमत्री, अपया 
भारत के संविधान के किमी प्रम्य भाग में प्रथया अम्प किमी सगत कानून 
में अथवा लोक मभा में अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी नियमों में कोई 
प्रावधान नहीं है अतः भारत के संविधान और अन्य संगत कानूनों के 
अंर्गत मतदाताओं द्वारा किसी विधान मंडल के लिए निर्धाचिन किमी 
सवस्य को निष्कासित नहीं किया जा सकता । 
____ 80. यह मामना सही और वैध नहीं है कि यदि किसी वल के किसी 
सदस्य को दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया आय तो , 
उसकी विधान मंडलीय दल से प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाती 


93. इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है और बडो उलझी हुई है कि 
उसने क्या दायित्व है और उसे क्या अधिकार प्राप्त हैं । 

94. अतः यह मानना सही है कि इस शब्द का कोई विशेष कानूनी 
प्रर्य नहीं है और यह अपना घोषित किए गए मदम्य के लिए कोई 
दायिय अयत्रा अधिकार नहीं वैसा है । 

(लिया गया निर्णय पाद लागू होता है ) 
95. (एक ) क्या यह निर्णय लेने की तिथि में लागू होता है ? 
( दो ) क्या यह दायर की गई याचिका रो लागू होता है ? 

( तीन ) अथवा यह उस तारीख से लागू होता है जिमको मंचेक का 
उल्लंघन होता है अथवा दल का पियटा होता है अथवा मदम्य अन्य दल 
में शामिल होते हैं ? 

___ 96. सामान्य नियम यह है कि बनाय गये कानून भात्री प्रभाव से 
लागू होते हैं । 

___ 97. यदि उन्हें भूतपक्षी रूप में प्रभावी बनाना हो तो उसका उपबंध 
विधि में स्पष्ट रूप से किया जाय । 
____ . जब विधियों की दो व्याख्याएं की जा मरती हो --- एफ उनको 
भविष्य में प्रभावी बनाने तथा दूपरी उनको भननक्षी रूप से प्रभावी 
अनाने के लिए तो जो पहली पारा स्वीकार करनी होगी । 
___ 99. विधि की भूतपक्षी प्रभावी प्रकृति निर्दोष व्यक्तियों को हानि 
पहुंचा सकता है । प्रतः विधियों को भूतलक्षी रूप में प्रभावी बनाने अथवा 
उनकी हा प्रकार मे व्याला यारने कि वे मृत भी रूप से प्रभावी बने , 
मे बचने जा प्रयाम करना चाहिए । 


____ 81. यह मानना सही और विधि सम्मत नहीं है कि दल के नेता 
विधायकों को अपने दलीय संविधान के अन्तर्गत प्राथमिक सदस्यता से 
निष्कासित करके उनके कानून द्वारा प्रदत्त दायित्वों और अधिकारों को 
बदल सकते है । 

82. विगत में , सदस्यों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निष्कासित 
किया गया है । 

83. विधान मंडल के सदरयों की दसवीं मनुपूची लागू करने के 
प्रयोजनार्थ केवन सभी निष्कामिन किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए 
अबकि दमयीं अनुसूची में इस ऐन प्रावधान हो और अगथा नहीं । 

84. चूंकि संविधान की वरवीं अनमची अथवा किसी अन्य भाग में 
फोई प्रावधान नहीं है अत : मंपीय प्रयोजन से सदस्यों का निष्कासन 
विधि सम्मत नहीं है और इसकी अनुमति महीं दी जा सकती । 

85. याधिकावालाओं ने कानूनी स्थिति को सही समता आर उन्होने 
फानन मी व्याख्या को स्वीकार किया है । 

86. इसीलिए उन्होंने उन माठ सदस्यों, जिन्हें उगने वाये के अनुसार , 
निष्कासित किया गया आर ये अपने विधान मंडलीय दलों के मवस्य नहीं 
थे जिनके विरुद्ध याचिकाएं दायर की हैं । ऐसा करके उन्होंने यह बात 
म्वीकार की है कि मंगवीय प्रयोजनार्थ निर्वाचित विधायिका सदस्यों को 
उनके दलीय संविधान के अंतर्गत दल के नेताओं द्वारा निष्कासित नहीं किया 
जा सकता । 

87. यद्यपि किथित अस्पष्टता से , याचिकाराताओं द्वारा अपने दल के 
कथित रूप से निष्कामित सदस्यों के विरुद्ध वापर फी गई अपनी याचिकाओं 
में इस स्थिति को सही माना गया है । 


100. संविधान की दसवीं अनुसूची भविष्य-प्रमावी है, भूतलक्षी प्रभावी 
नहीं । 
___ 101. बमवीं अनु पूची में उपबंध मे है कि उनको भूसनक्षी सा से 
प्रभावी बनाने के लिए उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती अयथा उनके 
अन्तर्गन लिए गए निर्णयों को मसलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता । 
___ 102. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि अध्यक्ष को उस 
उहण्य के लिए यात्रिका दी जाती है तो अध्यक्ष एक मदस्य को निर्हर 
घोषित कर सकता है । किमी मवस्य द्वारा उनके समक्ष ऐसी कोई याचिका 
प्रस्तुत किए बिना वे इस संबंध में घोषणा नहीं कर सकते । 

103. दल के नेता द्वारा गलती करने वाले मयस्य को इस संबंध 
में एक सूचना देना अपेक्षित है कि क्यों न के विरुन एक याचिका 
प्रस्तुत की जाय । 
___ 104. यदि एक मवस्य अपने नेता को ममोषजनक उत्तर देता है तो 
पर उमाकी गलती को माफ कर सकता है या इस मामले में गलती फरने 
पाले सदस्य के विरुद्ध कोई याचिका नहीं दी जा सकेगी । 


प्रसम्बर 
88. विगत मे , कतिपय मामलों में जब सदस्यों को निष्कासित किया 
गया था , तो उन्हें दल के सदस्यों के साथ साथ निर्दलीय सवस्यों से प्रसग 
दिखाने के लिए प्रमम्बद कहा आना था । 


89. " अगम्बद्ध " शब्द का भारत के संविधान की दरावो अनुसूची 
प्रयवा किसी अन्य भाग अथवा किसी अन्य संगत कानून अथवा संसद में 
अपनाए जाने वाले प्रविन्या संबंधी नियमों में कही भी प्रयोग नहीं किया 
गया है । 


105. यदि किसी सदस्य को निहंर किया जा सकता है तथा यदि वह 
एमे सदस्यों के वल में शामिल हो जाता है जो उस मदस्य में निहर 
किए जा सकने के तथ्य की परवाह नहीं करता हैं नया लन्य सदस्य इस 
विश्वास से अपने मल दल से अलग होने के लिए कदम उठाते है कि उनके 
मुप में भावश्यक सवस्य हैं तथा बाद में उक्त सवस्य अपनी सदस्यता खो 
देमा है तथा पदि दिए गए निर्गय को मन नक्षी रूप में प्रभावी बनाया 
जाता है, तो अन्य सदस्यों के प्रति अन्याय होगा । इस प्रकार की स्थिति 
को टाले जाने की अपेक्षा की जाती है । 


90. किसी दल से सम्बद्ध सदस्य के भारत के संविधान की दसवी 
अनुसूची के अंसर्गत कतिपय अधिकार आर दायित्व होते हैं । 


91. इसी कानून के अंतर्गत एक निर्दलीय सवस्य के भी फतिपय 
प्रधिकार और वायित्व होते है । 


106. इन कारणों से यह ठीक ही कहा जा मकना है कि भारतीय 
मंविधान की दमवी अनुसूची भूतलक्षी प्रभावं। प्रकृति की नहीं है तथा इसके 
उपबंधों के अन्तर्गत दिए गए निर्णयों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने की 
मावश्यकता नहीं है । 


92. लेकिन ऐसा लगता है कि एक असम्बद सदस्य का कोई विशेष 
दर्जा प्रयया स्थिति मही होती है । 
1241 GI/ 93- - 2 
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____ 107. 11 - 8 - 1992 को श्री राम सुन्दर दास सथा सीम अन्यों के 
विरुद्ध वी गई अपनी याचिकाओं में , याचिकादाताओं ने प्रार्थना की थी 
कि प्रतिवादियों को निर घोपित किया जाये तथा लोक सभा से उनकी 
मदस्पना 17 - 7 - 1992 से अर्थात उस तिथि मे जम उन्होंने मचेतक 
के प्रादशों का उल्लंघन किया पा , मे ममान हो गई है । 

108. याचिकादाना निर्णय को भूतलक्षी रूप में लागू करयाना चाहते 


109. अन्य याचिकाओं में भी यही निवेदन किया गया है । 

110. इसवी अनमूची के अन्तर्गत मभी निर्णय, निर्णय विए जाने 
को तिथि से लागू होंगे, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं । । 
क्या अध्यक्ष को संसद में बाहर पार्टी गतिविधियों तथा उनके नेताओ 

के निर्णयों के सबंध में कोई अधिकार प्राप्त है ? 
111. दमयो अन्यची विधायकों द्वारा दम -यदल को नियंत्रित करने 
नया रोकने के लिए है । 

112 यर निरापकों की गपवीय गतिविधियों पर लागू होती है । 

113. दि कोई विधायक उमको जारी की गई मधेतक के पावेश 
का जलनान करता है और स्वेच्छा से पार्टी छोडमा है , यदि यह कोई नई 
पगै बनाना है या यदि वर किमी अन्य पार्टी में शामिण होना है , 
के नये दसना पंची के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है, उसे अपने 
विधाम मण्परन की मवस्यता के लिए निर्हर घोषित किया जाता है । 

___ 114, उपको दण्डिन करने के लिए अध्या , यह सुनिश्चित करने के 
निए विस्तृत विवरण की जांच कर माना है कि क्या मचेतक के प्रादेश 
का स्वेच्छा से उल्लंघन किया गया था , क्या सदस्य ने अपना वल छोड 
दिया प्रथया वह लन्य दल में शामिल हो गया है, प्रादि । 
___ 115. परि किमी सदम्प को जारी किये गये सचेतक का वह संमव 
में अपने दल के रु-निराई मरम्पो के माथ अनुपालन नहीं करता प्रया 
वट या गादी र दा के एक-तिहाई मास्यों के माय दल छोड़ा है अथवा 
पत्र मा में भगो दन के दो -तिहाई माम्पों के साथ दूसरे वन में शामिल 
होता है तो दसवी अनुमपी के पैरा 3 और 4 के अंतर्गत उभे घटित नहीं 
किया जायेगा और विधाम मण्डल में उसकी सदस्यता मिर्ह घोषित नहीं की 
जायेगी । 

113. अध्यक्ष यह निर्गय कर सकमा है कि क्या ग्रुप में विधाम माग्न 
मे विधायक के दर के एक -तिहाई अथवा दो -तिहाई मयस्य हैं और वह यह 
घोषणा कर सकता है कि उसे निहर किया जाता है अथवा नहीं किया 
जाता है । 
____ 11 7. उसे यह निर्णय करना होता है कि क्या दल ने व्हिप जारी 
किया है और क्या इसका स्त्रीशिक रूप से उल्लंघन किया गया है । 

118, उमे यह निर्णय करना होता है कि क्या राजनैतिक दल का 
विभाजन विधान मंडल से बाहर हुआ है । 

____ 119. वह यह निर्णय नहीं कर सकता है कि क्या मून दल का 
दावा पेश करने वाले गजनैमित दन को बहुमत का ममर्थन प्राप्त है अथवा 
नहीं । 

120. ऐमा निर्वाचन पायोग द्वारा किया जा सकता है । 

121. उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह संपर के बाहर एक 
गुट अथवा दूमरे गुट में जाने वाले सदस्यों की गिनती करे । 

1 22. उसके लिये यह पमा लाना मावश्यक नहीं है कि मंसद के 
बाहर कितने संसद मदस्य एक गुट में हैं अथवा कितने दूसरे में ? 

123. वह संसद में दल में विभाजन के तथ्य का मंज्ञान कर सकता 


___ 125. इन मामलों में , यह स्वतः कार्य नहीं करता । वल क नेवा को 
संमद में अहने दल के सदस्यों के कार्यो के लिए क्षमा करने की अनुमति दी 
गई है । 
____ 126. अध्यक्ष को यह पसा लगाना पड़ता है कि क्या मुल संमदीय 
पार्टी से अलग होने वाले ग्रुप में संसद में दल के एक -तिहाई सदस्य है 
अपया महीं । 

127. उसे यह पता लगामा पडता है कि किसी भी अन्य संसदीय 
वल में शामिल होने वाले ग्रुप में संसद में उसके दल के दो -तिहाई गदस्य 
है अथवा नहीं। 

128. उसके लिए यह पता लगामा आवश्यक नहीं है कि संसद से 
बाहर विभाजित होने वाले राजनैतिक बस में संसद में दस के एक -तिहाई 
सदस्य हैं अथवा नहीं । 

129. उसके लिय यह पता लगाना कठिन है कि किम वैचारिक मत 
भेदो के कारण दल विभाजित हुमा है । 

130. दमयी अनुमची कार्यान्वित करने के लिए विभाजन का तथ्य 
उमये लिए अधिक संगत है । 

131 . अपक्ष के क्षेत्राधिकार संमव में सांसदों की गतिविधियों के 
संबंध में अधिक मुखर है । 
___ 132. संमद के बाहर सोमदों की कार्यवाहियों के संबंध में यह प्रभाषी 
नही है । 
___ 33. दसवी अनमची का मन्तव्य राजनीतिक दलो और उनके मदस्मों 
की गतिविधियों पर नियंत्रण करना मार्ग निर्देश करना आर निर्देश मा 
तया मंमद से बाहर संसद सदस्यों की भूलों-चकों के लिए उन्हें पसिन 
करना नही है । 

134. अध्यक्ष में यह प्राशा नहीं की जाती है कि वह राजनीतिक 
दलों को कमजोर अथवा मजबूत रखने में अथवा संसद सदस्यों को अपने 
वल में उपयों के लिए अनुशंसित रखने में इतक्षेप करे । 

13 5. संसद से बाहर समद सदस्यों से संबधित दलगत मामलो में 
अन्य मंचों को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जिनकी अध्यक्षता अन्य प्राधिकारी 
करते हैं, न कि अध्यक्ष । 


कारण जिन पर निर्णय आधारित हैं 


दस्तावेज - - डी - 1 


दस्तावेज “ डी - 1 " 

136. दिनांक 7 - 8 - 1992 को लोक सभा के 20 
सदस्यों द्वारा भेजे गए आवेदन में सदन में उनके बैठने के 
लिए अलग स्थानों की मांग को भारत के संविधान की दसवीं 
अनसूची के अंतर्गत भेजा गया आवेदन नहीं माना जा 
सकता । 

137. इसे अधिक से अधिक साक्ष्य माना जा सकता है 
जिसे दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दायर याचिकाओं में प्रयोग 
में लाया जा सकता था । 

138. वास्तव में अपेक्षित संख्या में सदस्यों द्वारा संसद 
के बाहर और संसद के अंदर किसी राजनैतिक दल के 
विभाजन को अध्यक्ष से यह उद्घोषणा प्राप्त करने के लिए 
उपयोग नहीं किया जा सकता कि दल का विभाजन उचित 
और वैध है । 


124. लेकिन वह यह कार्य सभी कर सकता है जब यह बात संमद में 
किसी सदस्य द्वारा याचिका के माध्यम से उसके ध्यान में लाई गई हो । 
दी गई है । 
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___ 139. दल को विभाजित करने वाले मदस्यों के विरुद्ध 
दायर याचिका में इसी तथ्य को यह दिखाने के लिए बचाव 
के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है कि उक्त संसदीय 
घल से पृथक होने वाले समूह में दल के एक -तिहाई 
सदस्य है । 

140. लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 4 के 
अंतर्गत ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है जो इम 
प्रकार है : 

" 4. सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जोकि अध्यक्ष निर्धारित 


करें । " 


141 . जिस दिन अर्थात् 7 - 8 - 1992 को आवेदन पत्र 
दिया गया था , दस्तावेज के सभी हस्ताक्षरकर्ता उस दिन जनता 
दल संसदीय दल के निर्वाचित सवस्य थे । 

142. यह तर्फ स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
श्री अजित सिह तथा तीन अन्य सांसदों और चार अन्य सांमदों 
को भी पार्टी अध्यक्ष द्वारा दल की प्राथमिक सदस्यता से 
आवेदन पत्र देने अर्थात् 7 - 8 - 1992 से पूर्व निष्कासित कर 
दिया गया था , ये मंसद में जनता दल के संसदीय दल के 
सदस्य नहीं थे और वे जनता दल के संसदीय दल से अलग 
हो रहे दल के वैध सदस्य नहीं थे । 
___ 143. संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों को निरस्त 
करने के लिए सांसदों को उनके दल के नेताओं द्वारा संसदीय 
दल की सदस्यता समाप्त करने के लिए उनकी दल की 
प्राथमिक सदस्यता वैधानिक और वैध रूप में समाप्ति की जा 
सकती है । 

144. विधान में ऐसे उपबंध नहीं है जो मंसद सदस्यों के 
उस प्रकार के निष्कासन की अनुमति देते हों । 

145. दल के संविधान के अंतर्गत मंसदीय दल की 
सदस्यता ममाप्त करने के लिए दल की उनकी प्राथमिक 
सदस्यता समाप्त कर देना वैध और स्वीकार्य नहीं है । 

146. यदि ऐमा करने दिया जाये तो दसवीं अनुसची के 
उपबंधों का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा । ऐमा किसी दल 
के संविधान से , जो कभी भी बदला जा सकता है, कुछ बातें 
देश के मौलिक कानून में शामिल करने के समान होगा । 

147. निर्णय के अन्य भागों में दिये गए कारणों से यह 
निर्णय दिया जाता है कि सर्वश्री अजित सिह, रशीद मसद , 
हरपाल पंवार , सत्यपाल सिंह यादव , राजनाथ सोनकर शास्त्री , 
रामनिहोर राय , राम अवध और शिव शरण वर्मा संगत 
तारीख अर्थात् 7 - 8 - 1992 को जनता दल के संसद 
सदस्य थे । 

148. उक्त तारीख को अर्थात् 7 - 8 - 1992 को यह 
घोषणा करने के लिए वे अर्हता प्राप्त नहीं थे और उनकी 
सदस्यता समाप्त हो गई थी , उनके विरुद्ध याचिकाएं दायर 
मही की गई थीं । 


दास और तीन अन्य सांसदों ने सरकार के विरुद्ध रने गए 
अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें दिये गए 
निर्देशों का उल्लंघन किया इसलिए इन चारों सासदो को 
17 - 7 - 1992 से लोक सभा की सदस्यता के लिए निर्हर 
पाया गया । अतः वैध रूप से ग्रुप का दर्जा दिलाने के लिए 
का सदस्यों की संख्या को उसने नहीं जोड़ा जा सकता । 

150. 7 - 8 - 1992 को कोई याचिका नहीं दी गई 
थी और न ही कोई ऐसी याचिका उनके विरुद्ध लबित थी 
जिसमें यह शिकायत की गई हो कि उन्होंने सचेतक के प्रादेशों 
का उल्लंघन किया है वे उन्हें लोक सभा की सदस्यता से 
अयोग्य घोषित किया जाये । 

151. 7 - 8 - 1992 को वे लोक सभा के वर्तमान वैध 
सदस्य थे और ये जनता दल में शामिल थे । 

152. निर्णय के अन्य भागो में यह माना गया कि 
इन मामलों में दिये गये निर्गयों को पूर्वप्रभावी या भूतलक्षी 
स्वरूप का नहीं माना जा सकता । 

153. अत : यह माना जा सकता है कि वे उस दल के 
वैधानिक रूप से सदस्य हो सकते है जो कि मूल दल से 
अलग होने की मांग कर रहे हैं । 

154. 22 - 8 - 1992 को अयोग्य घोपित किये जाने 
हेतु सर्वश्री श्री राम शरण यादव , अभय प्रताप सिंह , रामलखन 
सिंह यादव , अनादि चरणदास , रोशनलाल , अर्जुन सिंह यादव , 
उपेन्द्रनाथ वर्मा तथा सुर्य नारायण यादव के विरुद्ध याचिका 
दी गई थी । 

155. तथापि , संबंधित तिथि अर्थात् 7 - 8 - 1992 को 
उनके विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं थी । 

156. संबंधित तिथि को वे जनता दल के संसदीय दल के 
मौजूदा सदस्य थे । 
____ 157. संबंधित तिथि अर्थात् 7 - 8 - 1992 को आवेदन 
पर सभी हस्ताक्षरकर्ता संसद में जनता दल के वर्तमान सदस्य 


158. उनकी संख्या 20 के बराबर थी जो कि संबंधित 
तिथि को लोक सभा में जनता दल के कुल 59 सदस्या 
की संख्या के एक तिहाई से अधिक है । 

159. इस प्रकार आवेदन पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने 
यह प्राशय व्यक्त कर दिया था कि मंसद के बाहर जनमा 
बल का विभाजन हुआ है । 

160. इस प्रकार आवेदन पत्र से यह पता चलता है कि 
लोक सभा में जनता दल के संसदीय दल का विभाजन 
हुअा है । 

___ 16 1. तथापि इस निश्चित घोषणा के प्रभावों को शिथिन 
तथा कुछ सुबोध बना दिया गया था सभी तथ्या तथा दोनों 
दलों के बाद में तर्कों के बाद जो निश्चित घोषणाएं की थीं वे 
इस बात को इंगित करती हैं कि जनता दल का बाहर तथा 
संसद के भीतर विभाजन हो गया है जो कि क्रमशः पहले 
तथा संबंधित तिथि को हुप्रा था । 


149. विरोधी पक्ष द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के 
लिखित में उत्तर यह बताया गया है कि श्री राम सुन्दर 
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____ 16 2. अत : उनके इस अनुरोध के आवेदन पत्र को कि 

174. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रत्यर्थी 
उन्हे अलग से बैठने दिया जाए , अनुमति दी आती है का मतदान से प्रविरस रहना अस्वैच्छिक नहीं था । 
तथा दी गई । 

175. प्रत्यर्थी भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के 
श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य के विरुद्ध 

पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) के प्रावधानों के अनुरूप अनर्हता का दायी 
व्हिपों के उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाएं 

हो गया है और इसलिए निर्णय की तारीख से लोक सभा का 

सदस्य नहीं रहा । 
श्री राम सुन्दर दास के विरुद्ध याचिका 
163. याचिकादाता द्वारा याचिका में दिये गये अधिकांश 

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा के विरुद्ध याचिका 
प्रकथनों का खण्डन नहीं किया गया है और वे प्रत्यर्थी द्वारा 

176. इस याचिका में एक मान्न विवादग्रस्त बात भी 
स्वीकार किये गये है । 

17 - 7 - 1992 को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 
164. प्रत्यर्थी द्वारा मतदान से प्रविरत रहने के मामले प्रत्यर्थी द्वारा मतदान ये प्रविरत रहने से संबंधित है । 
पर ही केवल भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है । 

177. प्रत्यर्थी के अनुसार, यह प्रस्ताव पर मत देना 
16 5. याचिकादाता का प्रकथन है कि प्रत्यर्थी ने जान चाहता था तथा उक्त तिथि को सवेरे संसद भवन में था । 
बूझकर व्हिप का उल्लंघन किया है । प्रत्यर्थी जोर देकर कह 

178. सायंकाल में उसने सविफल स्बोन्डिलाइटिस तथा 
रहा है कि वह मतदान से जानबूम प्रविरत नहीं हुआ । कुछ अन्य कारणों से अपने आपको अस्वस्थ महसूस किया , 

166. प्रत्यर्थी का कहना है कि 17 - 7 - 1992 को उसकी इसलिए दवा लेने तथा आराम करने के लिए अपने घर चला 
तबीयत ठीक नही थी और उसका ब्लड प्रेशर घट- बढ़ रहा 

गया । 
था और दोपहर बाद वह लायब्रेरी में आराम कर रहा 

179. अपने घर पर उसने कोई जड़ी बूटी वाली दवा 
था । 

ली जिससे वह बेहोश हो गया , इसलिए यह संसद भवन 
167. उसके अनुसार जब मतदान के लिए घंटी बजी तो जाकर प्रस्ताव पर मत नहीं दे सका । 
उसने लोक सभा चैम्बर में जल्दी- जल्दी पाने की कोशिश की 

____ 180. उसका कहना है कि उसने पार्टी के नेता को यह 
किन्त अस्वस्थता तथा टांग में चोट के कारण वह दरवाजा 

सूचित भी कर दिया था कि यदि उसके लिए सभा में उपस्थित 
बंद होने से पहले यहां नहीं पहुंच सका और इस प्रकार वह 

रहना आवश्यक हो , तो उसे डाक्टर की सहमति से एम्बुलेंस 
सदन में प्रवेश नहीं पा सका तथा पूरी तरह से चाहते हुए भी 

में लोक सभा ले जाया जा सकता है । लेकिन उस बारे में 
अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत नहीं दे सका । 

कुछ नही किया गया । 
168. प्रत्यर्थी ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए 

___ 181. प्रत्यर्थी ने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में अपनी 
ही स्वयं की परीक्षा की । 

तथा अन्य साक्षियों की परीक्षा की । याचिकादाता के वकील 
169. उसने अपने दृष्टिकोण से सम्बन्धित किसी भी 

द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा की गई । । 
अन्य बात पर किसी प्रकार का कोई अन्य साक्ष्य दर्ज नहीं 

182. उसने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कुछ 
कराया । 

दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया । 
___ 170. लाइब्रेरी और लोक सभा चम्बर के बीच का 

____ 183. प्रत्यर्थी का दृटिकोण विश्वासजनक तथा स्वीकार्य 
रास्ता धीरे- धीरे चलने वाला व्यक्ति भी बड़ी आसानी से 

नहीं है । 
पूरा कर सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित ध्यक्ति जान बूझकर 
बहुत धीमा बलना प्रारम्भ न कर दे या केन्द्रीय कक्ष में बैठे 

184. उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य विरोधात्मक है तथा 
लोगो से या रास्ते में मिलने वाले लोगों से बातचीत में व्यस्त 

स्वीकार्य नहीं है । 
होकर रास्ता पार करने की परवाह ही न करे । 

185. उसके साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य भी विश्वास 
171 . लाइब्रेरी में जिस ढंग से आराम किया जा सकता 

जनक तथा स्वीकार्य नहीं है । 
या वैसा माराम प्रत्यर्थी लोक सभा में कर सकता था क्योंकि 
लाइब्रेरी आराम करने की जगह नहीं है और वस्तुतः वहां 

188. उसके दस्तावेजी तथा मौलिक साक्ष्य में विरोधा 
सही ढंग से प्राराम करने की सुविधाएं भी नहीं हैं । 

भास है । 
172. प्रत्यर्थी को उस आकस्मिकता को समझ लेना 

187. उसके द्वारा तथा उसके साक्षियों द्वारा दिए गए 
चाहिए था जिसमें वह अब स्वयं को पा रहा है और उसे साक्ष्य में विरोधाभास है । 
प्रस्ताव पर मतदान के लिए सदन में रहना चाहिए था । 

188. जिस रुग्णता से वह पीड़ित थे , वह ऐसी नहीं र्थ 

कि वह मत देने के लिए लोकसभा के चैम्बर में न ज 
173. उसके द्वारा दिया गया तर्क विश्वासजनक और 
स्वीकार्य नहीं है । 


- - 


- - 
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189. यदि वह वास्तव में मत देना चाहते थे तो वह 

201. अपना दृष्टिकोण सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं 
ठीक मतदान के समय लोक सभा में पा सकते थे और उमके की एवं अन्य दो माक्षियों की परीक्षा की । प्रत्यर्थी के वकील 
बाद आराम के लिए अपने घर या चिकित्सीय गहायता के द्वारा उनकी एवं अन्य माक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई । 
लिए डाक्टर के पास जा सकते थे । 

202, अपने अभिवचन के समर्थन में उन्होंने कतिपय 
190. उमका यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि उसने अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत किया । 
दल के नेता में कहा था कि यदि सभा में उसकी उपस्थिति 

203. 17 - 7 - 1992 को वह अपने घर वापस पा 
अत्यावाश्यक हो तो डाक्टर की अनुमति में उसे किसी वाहन 

गए । इस तथ्य से इस धारणा की पुष्टि होती है कि 
में सभा में ले जाया जाये । वह अपने नेता मे यह न कहकर 

17 - 7 - 1992 को उनका स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं था । 
कि वह उसे यहां ले जाये , स्वयं लोक सभा के चम्मर में जा 
सकते थे । उसके द्वारा अपने नेता से यह कहना कि उमे 

20 4. उनका यह दृष्टिकोण कि दल के नेता को डाक्टर 
सभा में ले जाये , अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी दूसरे 

की सहमति में उन्हें सदन में ले जाना चाहिए , अन्य याचिका 
व्यक्ति पर डालने का प्रयास प्रतीत होता है । 

के प्रत्यर्थी श्री गोविन्द चन्द्र मा के दृष्टिकोण के समान 
191 . सभा के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में वह सभा 
में उपस्थित रहकर मन दे सकते थे । 

205. यह विश्वासजनक एवं स्वीकार्य नहीं है । जो कुछ 

वह अपने नेता में करने को कह रहे हैं, वह अयं भी कर 
192. यह तय कि यह उससे अगले ही दिन उड़ीसा 

सकते थे । 
अपने गांष घले गए , इस बात को प्रकट करता है कि वह 
सम्बद्ध तिथि को बहुत खराब हालत में नहीं थे । । 

206. यह अपने ऊपर में किसी अन्य पर जवाबदेही 

डालने के प्रयास का एक भाग प्रतीत होता है । 
19 3. यह तर्क कि उसने आवश्यकता पड़ने पर अपने 
पार्टी के नेता से उसे सभा में ले जाने के लिए कह दिया 

207 . सदन के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते उन्हें 
था , ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी अनुपस्थिति से 

मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का प्रयास करना 

चाहिए था । 
उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी 
दूसरे सदस्य से परामर्श करके गढ़ा । 

208. चूंविः वह नई दिल्ली में ही थे इसलिए मदन में 
19 4. साक्षी के तौर तरीके से लगता है कि वे बनावटी 

मतदान संबंधी अपने दायित्वों का निर्वहन करना उनके लिए 
ध्यान दे रहे थे । 

कठिन नहीं होना चाहिए था । 
19 5. अविश्वासजनक अभिवाकों , दिए गए साक्ष्य तथा 

209. उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वामजनक नहीं 
तकों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि प्रत्यर्थी ने 
अपने वश से बाहर की परिस्थितियों के कारण अस्वेच्छा से 

210. अन्य साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य भी अधिक 
मत नही दिया । 

विश्वास पैदा नहीं करता । उनका व्यवहार गंभीर एवं 
196. अत : यह निर्णय दिया जाता है कि यह स्वेच्छा विश्वासजनक प्रतीत नहीं होता । 
से मतदान से प्रवरित रहे तथा वह इस निर्णय की तारीख 

211. उनके मौलिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कतिपय 
से लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह होने के दायी 

विरोधाभास है । 
हो गए हैं । 

212. उनके तथा उनके माक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य 
श्री गुलाम मोहम्मद खां के विरूद्ध याचिका 

में कतिपय विरोधाभाम है । । 
197. इस याचिका में भी विवाद का मुद्दा अन्य तीन 
मामलों में विवाद के मुद्दे के समरूप है । 

213. इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया 

यह अभिकथन कि मतदान में उनकी प्रविरति अस्वप्छिक थी , 
198. प्रत्यर्थी का अभिवचन है कि 17- 7- 1992 को 

स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
यह अस्वथ था तथा मधुमेह एवं अन्य च्याधियों से पीड़ित होने 
के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भरती था । 

214. अतएव , यह निर्णय लिया जाता है कि वह इस 

निर्णय की तारीख से मंसद सदस्य के रूप मे निरर्ह हो 
199. उनका कहना है कि उन्होंने अपने दल के नेता को 

गए है । 
सचित कर दिया था कि यदि उसकी उपस्थिति सदन में 
प्रावश्यक हो तो डाक्टर की सहमति से उन्हें वहां ले जाया 

श्री राम सदन के विरूद्ध याचिका 
जाना चाहिए । 

215. प्रत्यर्थी का अभिकथन है वि 17- 7 - 1992 को 
200. उनका कहमा है कि यह प्रस्ताव पर मतदान वह लोक सभा में उपस्थित था तथा उसने प्रस्ताव के पक्ष में 
करने के इच्छुक थे परन्तु परिस्थितियों के उसके नियंत्रण मतदान का बटन दबाया था परन्तु मशीन में खराबी के कारण 
से बाहर होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके । 

उसका मत रिकार्ड नहीं हो सका । 


- 


- 


- 


- 


- 
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216. उनका कहना है कि उन्होंने मन में उपस्थित 

( तीन ) श्री अजित सिंह नथा मान अन्य सासदो को मगन 
अटडेट में पूछा था कि मा बोर्ड पर उनका मत रिकार्ड 

तारीख, अर्थात 7 - 8 - 1992 में पर्व नीन 
हुआ है अथवा नहीं । उनके कथनानुमार , अटेन्ट ने उन्हें 

तारीखी को दन को प्राथमिक सदस्यता गे 
मूचित किया था कि उनका मन रिकार्ड हो गया है । 

निलम्बित किया गया । प्राव माने निलम्बन 
217 उनका कहना है कि उनकी दृष्टि कमजोर है और 

की तारीखो को वे सपद में जनता दन के 
इसलिए वे बोर्ड को देखकर ठीक प्रकार यह पता नही 

सदस्य नहीं रह गए थे । 
लगा पाये कि उनका मन वस्तुत रिकार्ड हुआ है अथवा 

( चार ) श्री राम सुन्दरदास तथा तीन अन्य मासदो 
नहीं । 

ने 17 - 7 - 1992 को जारी किए गए विहप 
218 उनका अभिक्थन है कि वह अपना मत देना चाहते 

का उलघन किया था । अतएव वे विहप का 
थे परन्तु घटनावश वह अपना मन नहीं दे मके । 

उलघन करने की तारीख में लोक सभा की 
___ 219 अपने अभिकथन के समर्थन में उन्होन स्त्रय की 

सदस्यता से निहित होने के दायी हो गए थे । 
परीक्षा की । 

( पाच ) इस प्रकार प्रत्यर्या मसद में जनता दन के 
220 उन्होन अपने अभिकथन की सम्पष्टि में सदन के 

1 / 3 सदस्यो का समूह नहीं बना सके क्योकि 
अटेन्ट को अपने साक्षी ये रूप में परीक्षा नहीं की । 

निलम्बित सदस्य तथा निर्गहन मदम्प 
221 प्रत्यर्थी का अभिकथन विवागजनक तथा 

7 - 8 - 1992 को समूह का भाग नहीं बन 
स्वीकार्य नही है । 

सकते थे । 
222. उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया मादय विण्याम 
जनक नही है । 

( छह ) इन कारणो से , प्रत्यर्थियो 7- 8- 1992 रो 

लोक मभा के सदस्य होने की निरर्हता का 
223. और इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं 

दायित्व उपगत किया है । 
है कि मतदान से उनकी प्रविरति अस्वैच्छिक थी । 
224 अतएव यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रत्यथी 

( मात ) तीन समूहाक निष्कासित मयस्यो का ममूह , 
ने इस निर्णय की तारीख में लोक सभा का सदस्य होने की 

दुसरा उन सदस्यो का समूह , जिनको हिप 
निरर्हता का दायित्व अपगत किया है । 

के उल्लंघन के कारण समद को सदस्यता छिन 

गई तथा उन प्रन्यर्थियों का समूह , जो भारत 
श्री रामशरण यादव तथा सात अन्य के विद्ध याचिका 

के सविधान की दसपी अनुसूची के पैरा 3 

( क ) ( 1 ) के अन्तर्गन नाम का दावा करते 
आठ याचिकाए 

के लिए ममूह बनाने के लिए इकट्ठे नहा हो 
225. 22 - 8-- 1992 को श्री वी पी सिंह न स्वश्री 
राम शरण यादव , अभय प्रताप सिह, राम लखन सिह , यादव 
अनादि चरण दास, रोशन लाल, अर्जन सिंह यादव, उपेन्द्र 

( पाठ ) याचिकादाता के अनुसार , जिा सदस्यो को 
नाथ वर्मा तथा सर्य नारायण यादव , मभी लोक ममा के 

दल के अध्यक्ष द्वारा दन को प्राथमिकता 
सदस्य , के विरुद्ध भारत के मविवान की दमवी अनुसूची के 

सदस्यता से निष्कामित कर दिया गया था , 
पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अतर्गत याचिकाएं दायर की । 

उनकी मसदीय दल की मान्यता निष्कासन 

की तिथि मे ममाप्त हो गई । 
226 मभी याचिकाओं की विषय वस्त एक जैसी है । 
इसलिए उन पर एक माथ विचार किया गया है । 

( नौ ) भूतपूर्व अध्यक्षो ने उपरोक्त स्थिति को स्वीकार 

किया था उन्होने निष्कासित मदस्यो को 
227 . साररूप में याचिकादादा का दृष्टिकोण निम्नवत 

अमम्बद्ध सदस्य माना था । 


( दम ) 


( एक ) प्रत्यर्थी ने यह दावा नही किया कि जनता दल 

राजनीतिक पार्टी में 7 - 8 - 1992 में पयं 
विभाजन हुआ तथा यह कि वह किमी एक गुट 

से सम्बन्धित है । 
( दो ) दसवी अनुसूची के पैरा 3( क ) ( 1 ) मे ससद 

में दल के विभाजन से पूर्व राजनीतिक दन में 
विभाजन की मकपना की गई है, जो कि हुआ 
नहीं दिखाया गया है । 


जनता दल के अध्यक्ष ने समद में अपने दल 
में सदस्यो को दर विरोधी गतिविधियो के 
कारण अलग अलग तारीखो को निष्कासित 
किया और निष्कासन की इन तारीखो में अनेक 
दिनो का अतराल है । 


(ग्यारह ) अन्य सदस्य ससद में जनता दल के सदस्य बने 

रहे । वास्तव में कुछ ने दल के चुनावी में 
भी भाग लिया । 


- - 


- 


- - - 
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( बारह ) प्रत्यर्थियों का कहना है कि जनता दल के 

(iii ) उनका कहना है कि 7 - 8 - 1992 को मंसदीय 
अध्यक्ष द्वारा पाठ सदस्यों को निष्कासित करले 

दल का विभाजन सा और जो दल अलग हुपा 
के पहले अथया उसके बाद जनता दल राज 

वह जनता दल नंमदीय पार्टी के एक - तिहाई 
नीतिक पार्टी का कोई विभाजन नही हुप्रा । 

मदस्यों के बराबर हैं । 
( तेरह ) उनका कहना कि दसवीं अनुसूची के पैरा 

229, इस मामले में याचिकादाताओं द्वारा किए गए 
3 ( क ) ( 1 ) के अंतर्गत उन्मुक्ति का दावा करने 

दावे और अजित सिंह और श्री राजनाथ मोनकर शास्त्री और 
के लिए राजनीतिक दल में विभाजन होना 

तीन अन्य मांसदों के विरुद्ध दायर किए गए दावे और इन 
चाहिए और बाद में संसदीय दल में भी 

याचिकाओं में और अन्य याचिकाओं में प्रत्यर्थियों द्वारा किए 
विभाजन होना चाहिए । दो विभाजनों के बिना 

गए दाये त्रम में डालने वाले और परस्पर विरोधी हैं । 
सदस्य दसवीं अनमूची के पैरा 3 ( क ) ( 1 ) के 

230. वोनों पक्षो द्वारा किए गए दावे में विद्यमान 
अंतर्गत उन्मुक्ति का लाभ नहीं उठा सकते । अंतविरोध के बावजूद अभिकथनों , साक्ष्यों , और तको के 
( चौदह ) उनका कहना है कि श्री अजित सिंह ने अदालत 

सारगभित होने के कारण जनता दल 7 - 8 - 1992 से पहले 
और निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने अभि 

विभाजित हो गया । इन दोनों दलों ने न्यायालय तथा निर्वाचन 
कथनों में राजनीतिक दल में विभाजन का 

आयोग के समक्ष भी जो निवेदन किए हैं वे भी पर्याप्त 
दावा नहीं किया है उनका कहना था कि वह 

मारगर्मित हैं । इसलिए दसवीं अनुसची के पैरा 3 ( क ) ( 1 ) 
मूल जनता दल के अध्यक्ष थे । 

में जिन उन्मुक्ति के लिए उपबंध किया गया है उसके लिए 

प्रत्यर्थी दावा कर सकता है । 
( पन्द्रह ) दल -बदल विरोधी कानुन में व्यवस्था है कि 
एक राजनीतिक दल और एक विधान दल 

231. यह पहले अभिनिर्धारित है कि जनता दल का 
होगा । 

अध्यक्ष संसदीय दल के श्री अजित सिंह तथा अन्य तोन 

सदस्यों को निकामित नहीं कर सकता और उसके अधिकारों 
( सोलह ) संसद के कुछ सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल में 

और कर्तव्य को न्यून भी नहीं कर सकता । वे जनता दल 
विभाजन नहीं किया जा सकता । विभाजन बड़ी 

के संसदीय दल के सदस्य बने रहेंगे । 
संख्या में दल के सदस्यों द्वारा ही हो सकता है । 

232. यह भी अभिनिर्धारित है कि 7 - 8 - 1992 को 
( सत्रह ) अतः यह माना जा सकता कि जनता दल 

श्री राम सुन्दर दाम तया अन्य तीन सरस्प जनना -दल के 
राजनीतिक पार्टी में कानून के अनुसार विभाजन 

ममदीय दल और लोक सभा के विधिमान्य सदस्य थे । 
हुआ । 

अतः वे उस तारीख को जनता दल के संसदीय दल के पथक 
( अठारह ) अध्यक्ष को 7 - 8 - 92 को संसद में अलग मीटें ग्रुप का एक भाग गठिन कर मकते थे । 
निर्धारित करने के लिए आवेदन करने में 

233. अतः यह अभिनिर्धारित करना कठिन नहीं है कि 
प्रत्यर्थियों का आचरण दल छोड़ने की कोटि 

श्री अजित मिह और सात अन्य सांसव , श्री राम सुन्दर दास 
में आता है जैसाकि भारत के संविधान की 

और अन्य तीन सांसद तथा प्रत्यर्थी संसद में जनता दल के 
दसवी अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( 29 ) के 

एक - तिहाई सदस्यों से युक्त य को गठित कर सकते थे तथा 
अन्तर्गत अनुध्यात है । 

जनता दल संसदीय दल के अन्य सदस्यों से पृथक हो सकते 
( उन्नीस ) याचिकादाता ने प्रार्थना की है कि यह घोषित 

थे और इसके लिए उन्हें निरह नहीं माना जा सकता । 
किया जाए कि प्रत्यर्थी निरहता के अध्यधीन 

234 . याचिकादाना का यह तर्क विधिमान्य , वैध और 
हो गए हैं और वह 7 - 8 -92 से लोक सभा 

उचित नहीं है कि दल से निष्कासित सदस्यों की संसदीय 
के सदस्य नहीं रहे । 

दल की सदस्यता समाप्त हो गई है । इसे अनुचित मानने के 

कारणों के बारे में पूर्ववर्ती पैराओं में बसाया गया है । 
228. प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन 31 - 8 - 92 
को दायर किए । 

235. विगत में " असम्बर " शब्द के अर्थ को जिस रूप 

में स्वीकार किया गया है । उसके बारे में भी पूर्ववर्मी पराओं 
इसमें साररूप में यह कहा गया है कि --- 

में उल्लेख किया गया है । इस मामले में याचिकादाता द्वारा 
( i ) याचिकादाता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिए गए सुझाव उचित और विधिमान्य नहीं है । 
उन्होंने अन्य मामलों में वर्ण अभिकथनों में दिया 

226. इसीलिए यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है 

कि भारत के संविधान की सबो अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) 
( ii ) प्रत्यर्थियों का दावा है कि वह मूल जनता दल के 

के संदर्भ में प्रत्यर्थी लोक सभा की सदस्यता के लिए निरह 
- सदस्य हैं और उनका यह दावा अन्य मंचों पर 

सायित हश्रा है । 
सिद्ध होगा । 

, 237. अतः इस याचिका को खारिज किया जाता है । 


- - - - 


- - 


- - 


- 


16 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II Sec . 3 ( ii ) 

- - - - - - - - - - - 
श्री अजित सिंह तथा अन्य नोन के पित नियम 

246 . याचिका के पैरा 13 का पाठ निम्न प्रकार है : 
2 ( 1 ) ( क ) के अधीन यात्रिका ! 

" 13 इसलिए प्रत्यर्थियों की उपर्युक्त स्वीकृति, जिसके 

परिणामस्वरुप वे निरर्हता के पात्र हो गये है , को देखते 
श्री अजित मिह नथा अन्य तीन के विरूद्व याचिका 

हए इस मामले में प्रत्यर्थियों का निष्कासन विधिमान्य 
238. जनता दल संमदीय वन के मुख्य सचेतक श्री 

था अथवा नहीं , इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जाए । 
श्रीकांत जैना ने 3 - 10 - 1992 को भारत के संविधान की 

247. प्रार्थना की जाती है कि प्रत्यर्थियो को 5- 2- 1992 
बसपी अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के संदर्भ में मर्यधी 

मे लोक सभा के सदस्य बने रहने से निरर्ह घोपित किया 
अनित मिह , रशीद मसूद, हरपाल पंवार तथा समपाल सिंह 

जाए । 
यादव के विरुद्ध मंय क्न याचिका फाइल की थी । 

248 . इस याचिका में याचिकादाता का दृष्टिकोण अन्य 
239. यह याचिका जता दल ममदीप दल के नेता 

याचिकाओं में श्री वी . पी . सिह के दृष्टिकोण मे निलकुल 
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा फाइल नहीं की गयी थी । 

भिन्न है । 
240. यामिकादाना इस बात को दहगता है कि प्रत्यर्थी 
को स के प्रत्यक्ष द्वारा जनता को प्राथमिक साम्यता में 

249. याचिकादाना प्रत्यर्थियों को अपनी याचिका दायर 
निकामित किया गया था , अन्य चार सदस्यों को भी उनको 

करने की तारीख अर्थात 3 - 10 - 1992 को भी अपनी संसदीय 
दल -विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कामित किया गया 

पार्टी के सदस्य के रूप में मानता है और उस वृटिष्कोण का 
था , तथा अन्य चार इम प्राधार पर भी लोक सभा की 

वे परित्याग कर देता है जिसके अन्तर्गत उमकी पार्टी प्रत्यर्थियों 
सदस्यता कनिए निह साबित होते है कि उन्होंने मतक 

नथा उसकी संसदीय पार्टी के चार अन्य सदस्यों को संमद में 

असंबद तथा उसकी पार्टी का न होने के रूप में मानती थी । 
के प्रादेशों का उल्लंघन किया है । 
241. याचिकादाता का कहना है कि 7 - 8 - 1992 को 

250. यह दृष्टिकोण परस्पर विरोधाभासी है । 
प्रत्यथियों और चार अन्य निष्कासित सदस्यों तथा अन्य चार 

251 . प्रत्यर्थियों ने अपना लिखित बयान 4 - 11--1992 
सदस्यों, जो निरहणीय हो गये थे तथा अन्य आठ सदस्यों ने 

को दिया था । 
लोक सभा में अपने लिए पृथक स्थान की मांग करते हुए 
एक भाषेदन किया । 

252. प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण सारतः इस प्रकार है : - -- 

प्रत्यर्थियों ने पाठ सदस्यों के निष्कासन , व्हिप के 
242. उसका कहना है कि श्री अजित सिंह ने बहत ही 

उल्लंघन के आधार पर चार सदस्यों की निरर्हता सथा 
स्पष्ट शब्दों में दावा किया था कि 5 - 2 - 1992 को जनता 

पार्टी छोड़ने के आधार पर पाठ मदस्यों की निरर्हता के 
दल का विभाजन हो गया था और उन्हें भूल जनता दल का 

प्रश्नों पर वही बात दोहराई है जो उन्होने अन्य 
अध्यक्ष बनाया गया था । 

याचिकाओं में कही थी । 
23. याधिका का पैरा 7 बहुत ही प्रासंगिक है और 

25 3. उनका बहना है कि वे मूल जनता दन के सदस्य 
उसका पाठ निम्नप्रकार है : 

है और इस प्रकार अन्य सभी जनता दल के सदस्य है , सिवाए 
"कि किमी संमद मदस्य के उमकी अपनी पार्टी द्वारा उनके जो विशिष्ट रूप से ऐसा मानने से इंकार करते हैं । 
निष्कासन से सभा में उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो 
जासी क्ष्योंकि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ग ) का , 

254. उन्होंने अन्य अधिकांश बातों का खण्डन किया 
जिस ममौदा विधान में मूलरूप से शामिल किया गया 
था , सशोधन विधेयक मे लोप कर दिया गया था । 

255. रिकार्ड में यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है 
इसलिए याचिकावाता ने उसके विरुद्ध निष्कासन आदेश 

कि 7 - 8 - 1992 मे पूर्व जनता दल में विभाजन हो गया था । 
जारी किये जाने का तुरन्त बाद मभा से प्रत्यर्थियों की 
निरर्हता की मांग करते हुए उनके विरुद्ध याचिका 

256. दसवीं अनुसूची संसदीय दल में न कि भंसद से 
वायर नहीं की । 

बाहर राजनीतिक पार्टी में विभाजन से संबंधित है । यह 

कानून निर्वाचित सदस्यों में गठित मंसदीय पार्टी को संरक्षण 
244. याचिकादाता का कहना है कि 5 - 2-- 1992 को 
विभाजन के परिणाम स्वरूप बने धड़े में केवल चार सदस्य 

प्रदान करता है और मंसद से बाहर राजनीतिक पार्टी को 
थे । 

मंरक्षण प्रदान नहीं करता । इसका उद्देश्य दल- बदल को 

रोकना है । इसका उद्देश्य संसद मे बाहर राजनीतिक दलों को 
245. उसके अनुसार , जनता दल संसदीय पार्टी के केवल 

संरक्षण प्रदान करना नहीं है । इसलिए प्रत्यर्थियों को 
तीन सदस्यो के साथ जनता दल के एक धड़े का अध्यक्ष बनने 

5 - 2 - 1992 के अपर्याप्त संख्या में पार्टी छोड़ने के आधार पर 
का उनका कृत्य अपनी पार्टी छोड़ने के बराबर था । चूंकि 

निरई घोषित नहीं किया गया जा मकता । 
ये चार सदस्य संसद में जनता दल के सदस्यों की संख्या 
के एक -तिहाई के बराबर नहीं थे, इससलिए वे 5 -- 2 - 1992 

257. इसलिए, याचिका खारिज किए जाने लायक है 
से लोक सभा की सदस्यता से निरहणीय हो गये । 

और इसे खारिज किया जाता है । 
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बसवीं अनुसूची के पैरा 2( 1 ) ( क ) के अधीन श्री राजनाथ 
सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध याचिका । 
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्यों के 

विरुद्ध याचिका 
258 . 3-- 10 - 1992 को श्री श्रीकान्त जेना , संसद में 
जनता दल के मुख्य सचेतक ने भारत के संविधान की दसवीं 
अनुसूची के पैरा 2 ( 1) ( क ) के अनुसार सर्व श्री राजनाथ 
सोनकर शास्त्री, राम निहोर राय , राम अवध और शिव 
शरण वर्मा के विरुद्ध एक संयुक्त याचिका दायर की । 

259 . कुल 14 याचिकाओं में से 12 याचिकाएं संसद 
में जनता दल के नेता श्री वी० पी० सिंह द्वारा दायर की गई 
हैं और 2 याचिकाएं संसद में जनता दल के मुख्य सचेतक में 
श्री कान्त जैना द्वारा दायर की गई है । 
___ 260. श्री वी०पी० सिंह ने लगभग सभी याचिकाओं में 
दावा किया है कि श्री अजित सिंह तथा तीन अन्य सदस्यों 
की दल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है और 
इसलिए वे जनता दल संसदीय दल की अपनी सदस्यता खो 
बुके थे प्रस : ये श्री बोम्मई की अध्यक्षता वाले जनता दल के 
एक भाग के रूप में अपेक्षित संख्या में सदस्यों सहित अलग 
ग्रप नहीं बना सके साकि अलग होने वाले सदस्य अयोग्य 
घोषित न हो सके । 

261. श्री श्रीकान्त जेना ने इस याधिका तथा श्री अजित 
सिंह और तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई याचिका 
में दावा किया है कि श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों 
ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि 5 - 2 - 1992 को 
दे श्री बोम्मई को अध्यक्षता वाले दल से अलग हो गए थे 
तथा 5 - 2 - 1992 को उन्होंने एक नए दल का गठन कर 
लिया था । 

262. यदि नया दल बनाया गया था और यदि श्री 
अजित सिंह तथा अन्य सवस्य नए दल के सदस्य बन गए 
थे तो वे अपेक्षित संख्या में संसदीय दल से अलग होने के 
लिए 7 - 8 - 1992 को दल में सम्मिलित नहीं हो सकते थे । 

26 3. इस प्रकार 7 - 8 - 1992 को अन्य शेष सदस्य 
केवल 16 थे और अपेक्षित संख्या वाले मुप का गठन 
नहीं कर सके और इसलिए इस याचिका में उल्लिखित 
प्रतिवादी , जिन्होंने 7 - 8 - 92 को अध्यक्ष महोदय को दिए 
गए प्रावेदन में हस्ताक्षर किए थे, अपर्याप्त संख्या में अपना 
दल छोड़ने के कारण प्रयोग्य हो गए । 

264. श्री वी . पी . सिंह द्वारा कही गई बात श्री श्रीकान्त 
जेना द्वारा कही गई बात के विपरीत है । 

265. याचिकादाता ने मांग की है कि प्रतिवादी को एक 
निश्चित मत कायम करना चाहिए और उसे कभी स्वीकार 
और कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए तथापि , याचिकादाता 
स्वयं उसे कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार करते प्रतीत होते हैं । 

266. ऐसा प्रतीत होता है कि जनता दल के “ प्रार 
मोम्मई के नेतृत्वाधीन गुट ने अपने इस मत को त्याग दिया 
है कि संसद सदस्यों को संसदीय दल से निकाला जा सकता है । 
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267. प्रतिवादियों ने 4 - 11 - 1992 को अपना लिखित 
वक्तव्य दर्ज कराया है । 
___ 268. लिखित वक्तव्य द्वारा वे कहते हैं कि श्री अजोत 
सिंह और सात अन्य सदस्य कानूनी तौर पर जनता दल 
संसदीय पार्टी से नहीं निकाले जा सकते थे, कि श्री राम सुन्दर 
दास और तीन अन्य सदस्य इस आधार पर अनई नहीं ठहराये 
जा सकते थे कि उन्होंने उन्हें जारी किये गये व्हिप का 
उल्लंघन किया था । 

269. उन्होंने कहा है कि श्री अजीत सिंह और तीन अन्य 
सदस्य वास्तविक जनता दल के हैं और इस प्रकार जनता दल 
संसदीय पार्टी के सभी अन्य सदस्य उसके गुट के हैं बशर्त 
उनमें से कोई विशेष रूप से कोई भिन्न घोषणा न करे । 

270. ऐसा पहले ही से माना जाता है कि जनता पल 
के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह और तीन अन्य सदस्यों को प्रनता 
बल की संसदीय पार्टी से निष्काषित नहीं कर सकते थे और 
उनके अधिकारों और कर्तव्यों को कम नहीं कर सकते थे । 
वे जनता दल की संसदीय पार्टी के सदस्य बने रहे । 

271. यह भी माना जाता है कि श्री राम सुन्दर दास 
और तीन अन्य सदस्य 7 - 8 - 1992 को जनता दल की 
संसदीय पार्टी और लोक सभा के वैध सदस्य थे । इसलिए 
उस तारीख को जनता दल संसदीय पार्टी से अलग हो रहे 
गुट के सवस्य बन सकते थे । 

272. इसलिए ऐसा मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि 
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सोसव तथा 
सोलह अन्य प्रतिवादी संसद में जनता दल के 1/ 3 सदस्यों का 
एक गुट बना सकते हैं और अनर्ह इये बिना जनता दल 
संसदीय पार्टी के अन्य सदस्यों से अलग हो सकते हैं । 

273. याचिकापाता का यह मत वैध , कानूनी और 
उचित नहीं है कि दल से निष्काषित सवस्य संसदीय पार्टी की 
सवस्यता खो चुके हैं । इसके उचित न होने के कारण 
पिछले पैरा में दिए गए हैं । 

274. इसलिए यह निर्णय लेना संभव नहीं है कि भारत 
के संविधान की वसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अनुसार 
प्रतिवादी लोक सभा के सदस्य रहने के लिए अनर्ह हो गए हैं । 

275. मतः जब उक्त मावेदन अध्यक्ष को दिया गया , 
इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य प्रपेक्षित संख्या में उपस्थित 
थे और इसलिए इस याचिका में जो प्रतिवादी है, वे अपर्याप्त 
संख्या में प्रपनी पार्टी से पलग हो जाने के आधार पर अनई 
हुये नहीं माने जा सकते । 
___ 276. इसलिए यह निर्णय लिया जाता है कि याषिका 
रह किये जाने योग्य है और इसे रद किया जाता है । 

मामले तथा विधि पर कुछ विचार । 

इस प्रकरण में मुझे कितने महत्वपूर्ण जटिल तथा पौड़ा 
दायक है ? इसके नैतिक कानूनी सथा राजनीतिक पहलू । 

277. यह मामला महत्वपूर्ण और जटिल है । यह थोड़ा 
पीड़ादायक भी है । 
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278. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका भारत के लोक 
तन्न और संसदीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है । 

273 यह जटिल है क्योंकि इसमें भारत के संविधान की 
दसवीं अनसची और भारतीय नागरिकों को तथा संसद में 
उसके प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और 
दायित्वों की व्याख्या अन्नई स्त है । 

280. दसवीं अनुमची एक नया कानून है । ऐसे पूर्वो 
दाहरण अधिक संख्या में उनब्ध नहीं है जिनके प्राधार पर 
इसका निर्वाचन किया जाए और इसे लागू लिया जाए । यह 
म तो सरल है न ही त्रुटिहीन है । 

281 . इस पूरे मामले में एक यावेदन और चौदह 
याचिकाएं है । याचिकाओं में कुछ तर्क तो परस्पर विरोधी 
और अप्रासंगकि भी हैं । । 

282. इस प्रकरण से संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा नहीं 
की आती कि उन्हें इस प्रकरण से जने काननी मददों की 
ठीक -ठीक जानकारी होगी । उसके दृष्टिकोण कानूनी होने के 
बजाए राजनीतिक रहे हैं । . 

283. यह प्रकरण पीड़ादायक रहा है क्योंकि समग - रामय 
पर पार्टियों द्वारा ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो आघात 
पहुंचाते हैं । फिर भी इसे सभी संबंधित पार्टियों द्वारा अन्ततः 
जिम्मेदाराना तरीके से निपटाया गया । इस मामले में उपस्थित 
होने वाले वकील इस मामले पर प्रकाश डालने में सफल रहे 
तथा उन्होंने संयमित और तर्कपूर्ण ढंग से कार्यवाही को चलाया । 
____ 284. कुछ व्यक्तियों के अनुसार इस मामले के नैतिक , 
कानूनी और राजनीतिक पहलू है । 
__ 285.Aता में जऐ मापलों पर न्याय देना आसान 
नहीं है । जिन्हें कानून के अाधार पर मामलों को निपटाना 
होता है , उनके लिए मुद्दे पर निर्णय लेते समय उसमें 
नैतिकता के सिद्धान्तों को लागू करने की गुंजाइश बहुत कम 
होती है । पार्टियों द्वारा लिए गए नैसिक निर्णयों और कानूनी 
निर्णयों के बीच विरोध हो सकते हैं । कानुनन ऐसे मामलों में 
कानूनी निर्णय को वरीयता मिलती है जिन्हे निर्णय लेना 
होता है , उन्हें कानून के श्राधार पर निर्णय लेते समय भरसक 
नैतिकता के सिद्धाल को ध्यान में रखना होता है । 
___ 286. इस प्रकार के मामलों में कानून के आधार पर 
निर्णय लेना होता है । वर्तमान मामले में कानून के आधार पर 
निर्णय लिया जाना है । कानून के आधार पर निर्णय लेना 

आसान है । परन्तु यदि कानून स्पष्ट न हो , अथवा उसका सही 
निर्वाचन नहीं किया जाता है, तो निर्णय लेना भी कठिन हो 
जाता है । 

287. राजनैतिक मामले और पहलूओं दोनों ही प्राय 
स्पष्ट नहीं होने और जटिल होते हैं । वे समस्याओं और मुददों 
को सलाझा भी सकते हैं , पैदा कर सकते हैं और उन्हे . जटिल 
भी बना सकते हैं । वे प्रशंसनीय अथवा प्रशंसनीय, मरल 
अथवा पीडादायक भी सिद्ध हो सकते है । 

288. ऐमे मामलो में राजनैतिक पहलुओं के पीड़ादायक 
विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाले अवसर सीमित भी हो 


सकते हैं अंभवा असीमित भी हो सकते हैं । कोई अपषित केवल 
यही आशा ही कर सकता है कि उनकी भूमिका सीमित और 
प्रतिष्ठित हो सकती है । 

289. वर्तमान मामला 20 सांसदों की सदस्यता से 
मंबंधित है जो दो करोड़ से भी अधिक भारतीय नागरिकों 
के प्रतिनिधि है । जनता द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं । 
लोकतंत्र में , जनमत का अपना ही महत्व है । 

290. तथापि जनप्रतिनिधियों में यह आशा की जाती है 
कि वे कानूनों का पालन करेंगे । दल - बदल की समस्या पर 
काब पाना आसान कार्य नहीं है । यदि यह समस्या अनियंत्रित 
रहती है , यह संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विनाण 
कर सकती है । 

291. अतः कोई भी कदम अनियंत्रित और आवेगपूर्ण 
तरीके से नहीं उठाए जाते हैं । बल्कि न्यार्य करने के लिए 
कदम उठाए जाते हैं । जिन्हें कानून का उल्लघन करते हुए 
पाया जाता है उन्हें सजा हो सकती है । 

292. निर्णय करना आसान नही है । 

293. जिस व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचना है और 
निर्णय करना है उसके लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध है 
कि वह स्वविवेक से न्याय करे । इस मामले में भी ऐसा ही 
करने का प्रयास किया गया है । 

इस कानून के बारे में कुछ सुझाव 
दसवी अनुसूची 

294. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को जिन 
उद्देश्य के लिए लाया गया है वह इसमें काफी हद तक 
सफल रही है । इसमें कुछ खामियां और दोष भी है । 
उन्हें अब दूर कर दिया गया है और अब वे बिल्कुल स्पष्ट 
हो गई है । उन्हें अब कानून में नहीं रखा जाना चाहिए । 
व्याख्याएं 

295. इसमें कुछ शब्दों और वाक्याशी का प्रयोग किया 
गया है जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है । उनकी उचित व्याख्या 
दी जानी चाहिए ताकि उनमें उल्लिखित अवधारणाओं को 
अधिक सुस्पष्ट और स व्यक्त बनाया जा सके । 
संभावित स्थितियां 

296. विधि में उन स्थितियों से निपटने का प्रावधान नहीं 
है जो दल बदल संबंधी मामलों पर विचार करते समय पैदा 
होती है इसे और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा 
इसमें उन संभव स्थितियों के लिए प्रावधान होना चाहिए जो 
विधि की व्याख्या करने तथा उपे लागू करने से हो सकती है । 


विधान मंडल के बाहर पार्टी क्रियाकलाप 

297. विधान मंडल में दल बदल पर इस विधि के 
अलर्गत कार्यवाही की जाती है । विधान मंडल मे दल बदल 
राजनैतिक दलों के क्रियाकलापों से संबंधित होती है । संसदीय 
पलों के सदस्यों के क्रियाकलाप संविधान की दसवी मनसची , 
अभ्य उपन्यो, अन्य संबधित विधियों तथा विधान मंडल 
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द्वारा अनुसरण किये जा रहे कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत 
पाते है । 

298. विधान मंडल के बाहर राजनैतिक दलों के क्रिया 
कलाप विधिक उपबंधो के अनुसार नहीं किए जाते हैं क्योंकि 
इस प्रयोजनार्थ कोई विधि विद्यमान नही है । उनको कठिन 
विधियों के अन्तर्गत रखना सरल अथवा बांछनीय नहीं है । 
राजनैतिक दलो को अपने क्रियाकलापों को स्वेच्छा से करने 
की श्राजानी होनी चाहिए । लेकिन समय - समय पर विधान 
मंडल में दल बदल पर नियंत्रण करने के लिए यह प्रावश्यक 
हो जाता है कि राजनैतिक दलों के क्रियाकलाप अपेक्षित ढंग 
से किए जाएं । 

209. इसे कैसे किया जा सकता है इस बात की जान 
की जानी चाहिए । राजनैतिक दलो के कुछ क्रियाकलापों को 
दसवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे और अधिक 
ध्यापक बनाया जा सकता है ताकि यह अधिक प्रभावी बन सके 
अथवा . सभी संबंधित लोगों द्वारा राजनैतिक दलों के क्रिया 
कलापों को अपेक्षित ढंग का बनाने के लिए सहमत होकर 
कोई अन्य विधान बनाया या पारित किया जा सकता है । 
निर्णायक प्रधिकारी 

300. इस समय दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 
मामलों पर अध्यक्ष और सभापति निर्णय करते हैं । 

301 मूलत : उनके निर्णय अन्तिम समन जारी थे जब 
उन पर न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाती है । विधि 
में निर्णयों को अन्तिम मानने और न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा 
न किये जाने संबंधी उपबन्ध को इस प्राधार पर रद्द कर दिया 
गया है कि इसका अपेक्षित संख्या में राज्य विधान मण्डलों 
द्वारा अनुसमर्थन नही किया गया क्योकि इसमें न्यायपालिका 
के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने की बात निहित है । 

302. यदि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिये गये निर्णय 
को अन्तिम रूप देने के बारे में निर्णय लिया जाता है तो 
जिस उपबन्ध को रद्द कर दिया गया था उसे इस संबंध में 
आवश्यक प्रक्रिया द्वारा पुनः बहाल किया जा सकता है । 

303. फिर भी न्यायपालिका निर्णयों की पुनरीक्षा करने 
संबंधी निहित क्षेत्राधिकार का दवा कर सकती है । 

304. परन्तु विधि में अध्यक्ष या सभापति के निर्णय 
को अन्तिम रूप दिए जाने संबंधी उपबन्ध को ध्यान में रखते 
हुए निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत कम और विशेष 
मामलों में ही किया जा सकता है जोकि बार-बार और 
नियमित रूप में पुनरीक्षा करने देने के मामलों से भिन्न है । 

305. या हम विधि में संशोधन करके यह उपबंध कर 
सकते है कि यदि वल बदल विरोधी कानन से संबंधित मामले 
संसद से संबंधित हो तो इन मामलों का निर्णय उच्चतम 
न्यायालय के एक या दो न्यायाधीशों द्वारा और यदि ये मामले 
राज्य विधानमण्डलों से संबंधित हों तो उच्च न्यायालय के 
एक या वो न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है, । . . . 

306. इन मामलों को निर्णय के लिए न्यायपालिका 
को देने के अनेक लाभ है । 


307, काननी . मामलों को निपटाने के लिए न्यायधीश 
बेहतर स्थिति में होते हैं । दल -बदल विरोधी कानून से 
संबंधित मामलों पर पूरी तरह से कानून के अनुसार ही निर्णय 
लिया जाना होता हैं । अध्यक्ष या सभापति विधि विशेषज्ञ 
और कानून में पारंगत हो भी सकते हैं और नहीं भी । 
परन्तु यह निश्चित है कि वह इस संबंध में उच्चतम न्यायालय 
अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य नहीं हो सकते , 
जिनका मुख्य कार्य ही कानूनी मामलों की सुनवाई करना है 
और कानून के अनुसार ही उन पर निर्णय देना है । 

308. जम दल मदल विरोधी कानन से संबंधित मामलों 
की अध्यक्ष या सभापति द्वारा सुनवाई की जाती है तो विवाद 
मे संबंधित दल उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और मामलों की 
परवी करते हैं । वे तथ्यों और कानून की व्याख्या की प्रक्रिया 
एवं सिद्धान्तों से पूर्णरूपेण अवगत हो भी सकते है और नहीं 
भी । इसलिए वे इस प्रकार के मामलों पर निर्णय लेने में 
सीमित रूप से ही सहायक हो सकते हैं । 

309. धकील लोग हा तरह से बहस कर सकते हैं 
और मामलों की पैरवी कर सकते हैं जो मामलों को बेहतर 
तरीके से निपटाने में सहायक होते हैं , किसी न्यायालय में 
वकील लोग लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति 
के सम्मुख पेश हो सकते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में हमा 
है । लेकिन लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति 
के सम्मुख पेश होने की प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय अथवा 
उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सम्मुख पेश होने की 
प्रक्रिया में अंतर है । 

310. जब अध्यक्ष अथवा सभापति के समक्षा मामले की 
पैरवी की जाती है तो जो तर्क -वितर्क दिए जाते है उनका 
माधार कानूनी न होकर राजनैतिक होता है । 
___ 311. दमवीं अनुसूची भारत के संविधान का एक अंग 
है । संविधान की व्याख्या करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय 

और उच्च न्यायालय को है । इसलिए यह बेहतर होगा यदि 
दसवी अनुसूची से संनवित मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय 
के न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करे । 

312, हमारे देश के विधान , डलो के पीठासीन अधि 
कारियों ने इस विषय पर विचार किया है । इस बारे में उनका 
अपना - अपना दृष्टिकोण है इन मामलों में वे पुनः विचार करने के 
बाद निष्कर्म निकाल सकते हैं । 

313. इस पहलू पर कई अन्य मंचों पर भी विचार 
किया गया है । इस बारे में अब अंतिम रूप से विचार 
करके , यथा शीघ्र निर्णय ले लिया जाना चाहिए । 
व्हिप ( सचेतक ) 

314. भारत के सभी नागरिक स्वेच्छा से मतदान कर 
संकते हैं , लेकिन , जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने 
दल के नेताओं के निदेशानुसार मतदान करना होता है । 

315. इस प्रावधान को हिप का उल्लघंन करने की 
प्रवत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सम्मिलित किया गया था । 
दल-बदल विरोधी कानून में इस प्राशय का प्रावधान करने की 
आवश्यकता है । 
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316. क्या यह आवश्यक है कि जन प्रतिनिधियों को 
सभी मामलों में एक विशेष ढंग से मत देने के लिए कहा जाए ? 

317. सरकार के विश्व प्रविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के 
दौरान तथा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल विषयों पर चर्चा 
के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान 
विभिन्न राजनीतिक दलों के सवस्यों को एक विशेष रुख अपनाने 
तथा विशेष ढंग से मतदान करने के लिए कहा जा सकता है । 

318. उन सभी विषयों में , जिन पर मत विभाजन के 
दौरान मत देने के एक विशेष ढंग को अपनाने के निर्देश 
दिये जा सकते हैं , उसको कानून का एक अंग बनाया जा 
सकता है तथा उसका सभी दलों और सदस्यों द्वारा पालन किया 
जा सकता है । इन विषयों पर मत विभाजन के दौरान सदस्यों 
को विशेष ढंग से मतदान करने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं । 

319. शेष विषयों पर मत विभाजन के समय सदस्यों को 
विशेष विधि द्वारा ही मतदान करने के निर्देश देन को कोई 
आवश्यकता नहीं है । 

320. यदि वसवीं अनुसूची में इस प्रकार के प्रावधानों 
को सम्मिलित कर दिया जाए तो हम वह उद्देश्य प्राप्त कर 
लेंगे जिसके लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया है तथा 
यह कानून मूलभूत अधिकारों के अध्याय में उल्लेखित सिद्धान्तों 
व दसरे देशों में संसदीय तथा लोकतान्त्रिक प्रणालियों में 
अनपालित सिवान्तों को विधान मण्डल के सदस्यों को और 
अधिक सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने में सहायक होगा । 
कानून में अन्य प्रावधान : 

___ 321. कानून में कुछ अन्य ऐसे प्रावधान हैं जिनकी 
पालोचना की गई है तथा जिन्हें विधान महलों में कार्य करने 
वाले और अन्य लोगों द्वारा पसन्द नहीं किया जाता । 

322. कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें परिष्कृत और सुगम 
बनाने की आवश्यकता है । । 

323. कुछ स्वागतयोग्य प्रावधानों को इसमें शामिल करके 
इस कानून को और अधिक कठोर व प्रभावी बनाया जा सकता है । 
इस प्रयोजनार्थ समिति : 

324. उपर्युक्त प्रयोजनों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भी 
दसवीं अनुसूची से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए 
केन्द्रीय कार्यपानिका , राज्य कार्यपालिका के प्रतिनिधियों, विधान 
मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के प्रतिनिधियों तथा विधायकों , 
संसदीय एवं विधायी मामलों में दक्ष न्यायविदों एवं अधिकारियों 
के साथ विचार-विमर्श करके एक समिति गठित की जा सकती 
है तथा की जानी चाहिए तथा उस समिति को कानून में निहित 
खामियों एवं तत्सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के बारे में 
कम सनय में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जा 
सकता है । तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर तत्परता से कार्यवाही 
की जा सकती है । 

क्या हम कोई अन्य उपाय अपना सकते हैं ? 

325. क्या इन उद्देश्यों के लिए हम कोई अन्य उपाय 
अपना सकते है ? 


326. क्या हम संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़ सकते हैं 
जिससे उस किस्म के कानून रखने की आवश्यकता न पड़े , 
जिस प्रकार के प्रब है । 

327 . ऐसे संकेत हैं कि ऐसा संभव है और किया जा सकता है । 

328. वास्तव में यह कैसे किया जा सकता है, इस स्थान 
पर विस्तार में इस बात की चर्चा करने की न तो आवश्यकता 
है और न ही ऐसा किया जा सकता है । स्मरणीय और 
द्रष्टव्य बिन्दु यह है कि इस सुझाव पर अमल संमम है और 
उसकी जांच की जानी चाहिए और यदि यह व्यवहारिक हो 
तो उस पर अमल होना चाहिए । 

आदेश 
1. यह अभी निर्धारित किया जाता है कि संसद के 20 
सदस्य जिन्होंने " शी एक " अंकित आवेदन पर हस्ताक्षर किए 
हैं , 7 - 8 - 1992 को संसद के सदस्य थे । 

2. आवेदन में उनके द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार्य है 
और इस समय मौजूदा सांसवों के संबंध में स्त्रोकार को जाती है । 

3. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा 
के सदस्य ( दल -बदल के आधार पर अनर्हता ) नियम , 1985 
के अंतर्गत यह फैसला किया जाता है 
( एक ) कि सर्वश्री राम सुन्दर दास , गोविन्द चंद्र मुण्डा, 

गुलाम मोहम्मद और राम बदन लोक सभा के 
सदस्य के रूप में अनह हो गये हैं और इस पावेश 

की तिथि में वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं ; 
( दो ) कि श्री वी . पी . सिंह द्वारा सर्वश्री अनादि 

चरण दास , सूर्य नारायण यादव, रामलखन सिंह 
यादव , राम शरण यादव , रोशन लाल , अर्जुन 
सिंह यादव , अभय प्रताप सिंह और उपेन्द्र नाथ वर्मा 

संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई याचिकाएं ; 
( तीन ) कि श्री श्रीकान्स जेना द्वारा सर्वश्री अजीत सिंह , 

रशीद मसूद, हरपाल पवार और सत्यपाल सिंह यादव , 

संसद सवस्यों के विरुद्ध दायर याचिका ; 
( चार ) कि श्री श्रीकान्त जैना द्वारा सर्वश्री राजनाय 

सोनकर शास्त्री , राम निहोर राय , राम अवध एवं 

श्री शिव शरण वर्मा के विरुद्ध दायर याचिका ; 
इस आधार पर रद्द की जाती हैं कि 7 - 8 - 1992 
को जब वो लोग दल मे अलग हुए उस समय वे सभी लोक 
सभा के सदस्य थे और उनकी सदस्य संख्या जनता दल 
विधायो पार्टी की कुल सदस्यों की संख्या का 1/ 3 भाग के 
बराबर यो । 

इस आदेश की प्रतियां याचिकादाताओं, व्यक्तियों/ सदस्यों , 
जिनके संबंध में याचिकाएं दी गई हैं तथा लोक सभा में 
जनता दल के विधायी पार्टी के नेता को अग्रेषित की जाएं । 

( शिवराज बी . पाटिल ) 
संसद भवन , 

अध्यक्ष, लोक समा । 
नई दिल्ली । 
तिथि --- 1 जून , 1993 

[ सं . 46/ 1/ 92/ टी . ] 
सी . के . जैन, महासचिव 
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भारत का रामपक्ष : असाधारण 


5 . A photocopy of the said application was sent to 
Shri V . P . Singh for his comments. 


6 . Shri V . P . Singh filed his written statement on 
11-8 - 1992. 


LOK SABHA SECRETARIAT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st June , 1993 
S .O . 350 ( E ) . -- The following Decision dated 
1 June , 1993 , of the Speaker , Lok Sabha , given under 
the Tenth Schedule to the Constitution of India is 
hereby notified : 
BEFORE HONOURABLE SPEAKER LOK 

SABHA 
In the matter of application filed by 20 Mem 

bers of Janata Dal Legislature Party on 7 
August 1992 


In the matter of four petitions filed by Shri V . P . 

Singh against S Shri Ram Sundar Das , 
Govind Chandra Munda , Ghulam Moham 
ried Khan and Ram Badan , MPs 


In the matter of eight petitions filed by Shri V . 

P . Singh against S Shri Anadi Charan Das, 
Suryanarayan Yadav, Ramlakhan Singh 
Yadav, Ram Sharan Yadav, Roshan Lal, 
Arjun Singh Yadav, Abhay Pratap Singh 
and Upendranath Verma, MPs 


In the matter of two composite petitions filed by 

Shri Srikant Jena against (i) S Shri Ajit 
Singh . Rasheed Masood , Harpal Panwar 
and Satyapal Singh Yadav and (ü ) S | Shri 
Rajnath Sonkar Shastri, Ramnibore Rai 

Ram Awadh and Shivsharan Verma, MPs. 
FACTS 
MAIN POINTS IN THE PLEADINGS 

1 . The Janata Dal got 59 Members elected to the 
Tenth Lok Sabha, Shri V . P . Singh was the Leader 
of the Janata Dal Parliamentary Party . 

2. On 7 -8 - 1992, S Shri Ramlakhan Singh Yadav, 
Ram Sharan Yadav , Ram Sundar Das , Upendranath 
Verma, Suryanarayan Yadav , Govind Chandra 
Munda , Anadi Charan Das , Ajit Singh , Rashid 
Masood , Harpal Panwar, Abhay Pratap Singh , 
Ghulam Mohammed Khan , Ramnihore Rai, Ram 
Badan , Ram Awadh , R . Sonker Shastri , Shivsharan 
Verma , Satyapal Singh Yadav , Arjun Singh Yadav , 
and Roshan Lal gave an application to the Speaker 
asking that they should be given separate seats in the 
Lok Sabha . It is marked as " D1" 


7 . In cssence what is stated in the written state 
ment is as follows : 
(i) SShri Ajit Singh , Rashid Masood , Harpal 

Panwar and Satyapal Singh Yadav, all 
Members of the Lok Sabha , were expelled 
from the primary membership of Janata Dal 
By Shri S . R . Bommai, President of the 
Janata Dal. Shri Ajit Singh was expelled 
on 26 - 12 - 1991. The three others were ex 

pelled in the month of January 1992 . 
( ii ) S |Shri R . Sonker Shastri, Ramnibore Rai , 

Ram Awadh and Shivsharan Verma, all 
Members of the Lok Sabha, were expelled 
from the primary membership of the Party 
by Shri S . R . Bommai, President of the 

Janata Dal on 19 - 7 - 1992 , 
( iji) As such , the eight Members mentioned 

above had also lost their membership of 

Janata Dal Legislature Party . 
( iv ) They could not thus form part of the group 

of 20 Members seeking to separate from 
their original Party i.c. Janata Dal. 
S |Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra 
Munda , Ghulam Mohammed Khan and 
Ram Badan , all Members of the Lok Sabha , 
had violated the whips issued to them , for 
voting in favour of the No Confidence 
Motion moved against the Government on 
17 - 7 - 1992 . Under the provision of Rule 
2 ( 1 ) ( b ) of the Tenth Schedule of the 
Constitution of India , thcy had incurred dis 
qualification , and they had ceased to be 

Members of the Lok Sabha from 17 -7 - 1992 . 
(vi) Thus, out of 20 Members, 12 Meinbers had 

incurred disqualification , and ceased to be 

the Members of the Lok Sabha . 
( vii ) S |Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap 

Singh , Ramlakhan Singh Yadav, Anadi 
Charan Das , Roshan Lal, Arjun Singh 
Yadav , Upendranath Verma and Surya 
narayan Yadav- - all eight Members of the 
Lok Sabha , could not form a group of 
Members consisting of 113 of Members of 
Janata Dal Parliamentary Party who could 
separate froin Janata Dal as per the provi 
sion of para 3 of the Tenth Schedule of the 
Constitution of India . They too had incur 
red disqualification under para 2 ( 1 ) ( a ) of 
the Tenth Schedule and ceased to be Mem 

bers of Lok Sabha from 7 - 8 - 1992 . 
(viii ) So , the Application of the said 20 Members 

should be rejected. 


3 . The application bore the signatures of the above 
mentioned 20 Members of the Lok Sabha and also 
four more signatures. These four signatories did not 
accompany the 20 Members when the application was 
delivered to the Speaker. 

4 . The 20 Members were asked to sign the applica 
tion again , confirming that they had put their signa . 
tures on the application of their free will. 


8 . In terms of para 2 ( 1 ) (b ) of the Tenth Sche 
dule , Shri V . P . Singh filed petitions against 
S |Shri Ram Surdardas Das , Govind Chandra Muoda , 
Ghulam Mohammad Khan and Ram Badan , all Mem 
bers of the Lok Sabha , on 11- 8 - 1992 . 


. 
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9 . In essence , the relevant points in the petitions 

required to be present in the House to vote , 
are identical. They are as follows : 

he should be taken in an ambulance with 

the approval of the Doctor, to the Lok 
(i) The Respondents were directed to vote in 

Sabha , to vote on the Motion . But that was 
favour of the No Confidence Motion moved 

not done . 
against the Government. 

( iv ) His abstention from voting was involuntary . 
( ii ) On 17 - 7 - 1992 , voting took place on the 
said Motion . 

( v ) So, he was not liable to be disqualified . 
( iii ) The Respondents abstaincd from voting and 13 . In para No. 11 of his written statement. 
violated the whip issued to them voluntarily Shri Ghulam Mohainmed Khan , in C sence, says 

that 
( iv ) Therefore , they incurred the disqualification 
and ceased to be the Menibers of the Lok 

( i) He was suffering from Diabetes and other 
Sabha from 17 - 7 - 1992 . 

ailments and was not well on 17 - 7 - 1992 
( v ) The Petitioner sought a declaration to that 

and on two days before that date ; 
effect. 

He was admitted in the Ram Manohar 

Lohia Hospital and was in the Hospital on 
10 . The Respondents filed their written statements 

17 - 7 - 1992. 
on 19 - 8 - 1992. 

( iii ) He wanted to vote on the Motion . 
In essence , they state that : 

( iv ) So , he had informed the Party Leader that 
(i) They haď not violated the whips voluntarily . 

if his prescnce in the House was necessary , 
( ii ) They tried to vote on the Motion as per the 

he could be taken to the House , with the 
directions of the Party ; 

· consent of the Doctor . 
(iii ) But, due to the reason , given in para 11 of 

( v ) His act of not voting was involntary . 
each of the written statements, they could 

( vi) So , he was not liable to be disqualificd . 
not abide by the whips issued to them . 

14 . In para . 11 of his written statemeut, Shri Ram 
( iv ) Their acts were involuntary and so they Radan says that 
were not liable to be disqualified , 

(i) He was present in the Lok Sabha on 
11 . In Para 11 of his written statement, Shri Ram 

17 - 7 - 1.992 and pressed the Button , support 
Sundar Das says , in essence that 

ing the Motion 
( i) On the day of voting on the No Confidence 

( ii ) His eye sight is weak . So he could not sce 
Motion , he was resting in the Library of 

on the Board to find out if his vote was 
the Parliament, as he was not well due to 

rightly recorded . 
Blood Pressure . 

( ii ) He asked the attendant in the Housc , who 
(ii) When the Division Bell rang , he rushed to 

was giving slips to the Members to correct 
the Lok Sabha Chamber . 

their .votcs wrongly recorded , if his vote wiis 

recorded . And he was informed by the 
( ii ) However, by the time he reached the eil 

attendant that bis vote was recorded , 
trance of the Lok Sabha Chamber, the doors 
were closed and he could not enter the 

(iv ) Afterwards, he found out that his vote was 
House 

not recorded . 
( iv ) He wanted to vote in favour of the Motion . 

(v ) He wanted to vote in favour of the Motion , 
but could not. 

( vi ) He did not violate the whip voluntarily . 
(v ) His act of not voting was involuntary . 

( vii) Hence , fie was not liable to be disqualified . 
( vi) So , he was not liable to be disqualified 

15 . In terms of para 2 ( 1 ) ( a ) of the Tenth Schedule , 

on 22- 8 - 1992 , Siri V . P . Singh filed eipht petitions 
12 . In para 11 of his written statement, Shri Goviad 

against S /Seri Ramsharan Yadav, 
Chandra Munda , in essence , says that , 

Abbay Pratap 

Singh , Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Cbaran Das. 
(i ) He was not well on July 15 , 16 and 17 , Roshan Lal, Arjun Singh Yadav , Upendranath 
1992, and was suffering from acute pain in 

Verma and Suryanarayan Yadav , all Members of the 
his neck and body due to cervical spondi 

Lok Sabha 
litis . 

16 . In essence , the contents of the Petitions are iden 
( i ) On 17 - 7 - 1992 , he attended the morning tical, except the nams. of the Respondents and are as 

Session of the Lok Sabha . But, in the after follows : 
noon , he went to his house because he felt 
unwell and took some herbal medicine 

( i) S\Shri Ajit Singh , Rashid Masood , Harpal 

Panwar, Satyapal Singh Yadav , R , Sonker 
which made him unconstious. 

Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and 
( i ) He wanted to vote on the Motion . He had 

Shivsharan Verma were expelled from the 
kept his Party leader infoȚmcd, that if he was 

primary membership of Janata Dal, by the 
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lowed , 
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President of the Party Shri S . R . Bommai. 
So , they had lost their membership of the 
Legislature Party They formed one group 
S Shri Rani Sundar Das , Govind Chandra 
Munda, Ghulam Mohainmed Khan and 
Ram Badan had violated the whip issued to 
them on 17 - 7 - 1992 and bad incurred liabi 
lity of disqualification under 2 ( 1 ) (b ) of the 
Tenth Schedule and ceased to be Members 
of the Lok Sabha from 17 - 7 - 1992 . They 

formed thc second group . 
( iii) The eight respondents formed the third 

group . 
( iv ) The three groups could not form one com 

posite group of Members to be able to 
scparate from the Janata Dal, without ini 
curring the liability of disqualification . 
The Respondents could not enjoy the im 
munity provided in para 3 ( a ) ( i) of the 
Tenth Schedule , as they were not one third 
of the 51 Members of Janata Dal, on 
7 - 8 - 1992 , as the eight Members who were 
expelled and the four Menibers who had 
ceased to be Members of the Lok Sabha 
from 17 - 7 - 1992 , could not be counted in 

the group alongwith them . 
( vi) Janata Dal was not split outside the Parlia 

ment, as required , to allow the Legislature 

Party of Janata Dal to split legally . 
( vii ) The Petitioner prays for declarations that 

the Respondents are disqualified and coase 
to be Members of the Lok Sabha from 
7 - 8 -1992 . 


19 . On 3 - 10 - 1992 , Shri Shrikant Jena , Member of 
Lok Sabha and Chief Whip of the Januta Dal Parlia 
nicntary Party filed one petiţion against S Shri All 
Singh , Rashid Masood , Harpal Panwar and Satyapat 
Singh Yadav, in terns. of pura 2 ( 1 ) ( a ) and under 
para 6 of the Tenth Schedule . 

20 . In essence , the main points made in the Peti 
tion are thate 
( i ) the Rispondents claimed that on 5 - 2 - 1992 , 

the Janata Dal was split and Shri Ajit Singh 

was codorsed as the President of the Party . 
( ii) When the split took place on 5 - 2 - 1992 , 

there were only four Members from the Lok 
Sabha who were part of the group splitting 
the Party . 
The four Members werc not equal to 113 
of the Members of Janata Dal in Lok Sabha 
to enjoy immunity under para 3 ( a ) (i ) of 
the Tenth Schedule of the Constitution of 
India . 


( v ) 


( iv ) Four Members of the Janata Dal had incur 

red disqualification and lost their member 
ship of Lok Sabha on 17 - 7 - 1992 for having 

violated the whips . 
( v ) The Petitioner had stated that the four Res 

pondents and other four Members were ex 
pelled from the primary membership of 
Janata Dal and as such had lost their mem 

bership of Janata Dal in Parliament. 
(vi) In view of the clear admission given by the 

Respondent that they had split the Party on 
5 - 2 - 1992, in the written statements filed by 
them and in the statements given before the 
Election Commission , the Petitioner prays 
that the Respondents be declared to have 
incurred disqualification and lost their mem 
bership of the Lok Sabha with effcct from 
5 - 2 - 1992 . 


17 . The Respondents filed the r written Statements 
on 31- 8 - 1992 . 


21. The Respondents filed their written suntement 
on 4 - 11- 1992 . 


18 . In cssence , they state that 
(i) The eight Members could not be expelled 

by the Party Leaders as per the Tenth 
Schedule of the Constitution of India . 
The four inginbers had not voluntarily abs 
tained from voting and hiriri intarily 
violated whips and had not lost their mem 

bership of the Lok Sabha . 
( iii) On 7 -8 - 1992 . Janata Dal Legislature Party 

had 59 Members , 
( iv ) On 7 -8 - 1992 , Janata Dal Legislature Party 

had split. 
( v ) 20 Members who had former one group 

and were more than 1 / 3 of the Members of 
Janata Dal Legislature Party and sought 
permission to sit scparately and split the 
party , had not incurred disqualification and 
did not cease to be Members of the Lok 
Sabha ir view of the provision of para 3 ( a ) 
( i ) of the Tenth Schedule of Constitution 
of India . 


22 . In esseucc , the Respondents stand is that 
(i) The Pc itinuier cannot be allowed to appro 

bate and reprobate . 
( ii ) The Pctitioner cannot say that the Respon 

dents are not Members of Janata Dal and 
Janata Dal Parliamcutary Party , as they 
were cxpelled from the Party and also that 
they should be declared as disqualified and 
ceased to be Members of the Lok Sabha 

from 5 - 2 - 1992 . 
( iii ) The Group of Respondents is the original 

Janata Dal and as such all the Members of 
the Party in Parliament belong to their 
group unless and until they specifically dec 

lare otherwise , 
(iv ) The Respondents deny other contents of the 

Petition , 


( vi ) Ajit Singh faction claimed to be the original 

Janata Dal 
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( iv ) All other contents regarding expulsion and 

disqualification on the ground of violation 
of whips by other Members and also other 

contents are denied . 
( v ) The Respondents pray that the Petition be 

dismissed . 
HOW THE PROCEEDINGS WERE 

CONDUCTED ? 


27 . The application given by the 20 Members and 
12 Petitions filed by Shri V . P . Singh and 2 Petitions 
by Shri Shrikant Jena, have many common points . 
Therefore , with agreement between the Partics , it 
was decided that all the petitions and the application 
would be heard and decided jointly . 


( ii ) 


( v ) The Respondents pray that the Petition be 

dismissed . 
23. On 3- 10 -1992 , Shri Shrikant Jena , Member of 
Lok Sabha and Chief Whip of Janata Dal Parlia 
mentary Party filed one petition against SIGhri R . 
Sonker Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and 
Shivsharan Verma, all Members of Lok Sabha, n 
terms of para 2 ( 1 ) ( a ) of the Tenth Schedule to the 
Constitution of India . 
24 . In essence, the Petitioner says that 
( i ) Shri Ajit Singh and three others and the 

Respondents in this casc were expelled by 
the Party . 
Shri Ram Sundar Das and three others had 
violated the whips and incurred disqualifica 
tion and ceased to be the Members of the 

Lok Sabha from 17 - 7 - 1992 . 
( ii ) Shri Ajit Singh and three other Members of 

Parliament claimed in clear terms that on 
5 - 2 -1992 , they had split from Janata Dal 
and that they belonged to the faction which 
was the original Janata Dal. This claim was 
made by them in the written statements filed 
by them and also the statements filed by 

them before the Election Commission . 
( iv ) Thus, Shri Ajit Singh and other three Mem 

bers formed a separate Party in terms of 

para 3 (b ) of the Tenth Schedule . 
(v ) On 7-8 - 1992 , 20 Members filed an appli 

cation before the Speaker, seeking a decla 
ration that they had split and asking for 

separate seats in the Lok Sabba . 
(vi) As Shri Ajit Singh and three other Members 

had formed a separate Party , they could not 
be a part of the group of Janata Dal, 

separate seats in the Lok Sabha . 
( vii ) 

Remaining 16 Members could not be a 
group consisting of 113 Members of Janata 
Dal in Parliament. So , they incurred dis 

qualification . 
(viii ) The Respondents thus incurred disqualifica 

tion and ceased to be Members of the Lok 
Sabha with effect from 7 - 8 - 1992 in terms of 
para 2 ( 1 ) ( a ) of the Tenth Schedule for 
baving not acquired the immunity in terms 
of 3 ( a ) ( i) of the same. 


28 . The Partics to the dispute were allowed to 
plead their cases themselves as well as through their 
lawyers . They filed their pleadings, cxamined the wit 
nesses and argued on points of law and facts through 
their lawyers, who did their tasks excellently cordially 
and justly . 

29 . Broadly, the Civil Procedure Code was follow . 
ed in conducting the proceedings. 

30 . Wherever it could not be followed , the princi 
ples of natural justice were followed . 

31. The leaders of the political parties in the Lok 
Sabha were allowed to put forth their views on legal 
points orally as well as in writing. 


32 . The proceedings were allowed to be watched 
and reported by the Press and the media . 

33 . Documentary and oral cvidence was adduced 
and produced by the Partics. 

34 . The lawyers of the Partics advanced detailed 
arguments which continued for about 20 hours, 


35 . The evidence and the arguments were recorded 
verbatim . They are available on audio cassettes too . 


36 . The pleadings, the evidence and the argumentu 
are compiled in the form of paper books. 

37 . The points at issue were listed and on thema 
evidence was allowed to be produced and argiments 
were heard . 


25 . The Respondents filed their written statements 
on 4 - 11 - 1992 . 

26 . In essence, the stand of the Respondents is 
that 
(i ) The Petitioner should not be allowed to 

approbate and reprobate . 
( ii ) They claim immunity under para 3 ( a ) (i ) of 

the Tenth Schedule . 
( iii ) The faction of Janata Dal to which they 

belong is the original Janata Dal and as 
such all the Members of Janata Dal in Par . 
liament belong to their faction unless they 
claimed otherwise . 


38 . The points at issue were finalised after hearing 
the Parties. The Parties , however, did not strictly 
follow the points at issuç whilc arguing the case . 

The decision in the subsequent paras gives findings - 
on the issues in a general manner . 

ISSUES 
ISSUES RELATING TO DOCUMENT DI 
( i ) Is DI filed under the Constitution of India , 

any other Law of the Rules of Procedurc 

of Lok Sabha ? 
(ü ) What do the signatories claim under DI ? 
( iji) At what time and in what manner the 

claims under the Tenth Schedule of the 
Constitution of India are to be proved ? 
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2 ( 1 ) ( a ) of the Tenth Schedule of the Cons. 
titution of India, by being a signatory to the 

Document Di ? 
( ii) Do the Respondents prove that the im 

munity granted by para 3 of the Tenth 

Schedule is available to them ? 
( iii ) What Order ? 


(vi ) 


(iv ) Can the Leader of a Political Party expel 

a Member of his party and terminate his 
Membership of the Legislative Party , so as 
to change his rights, obligations and immu 
nities given under the Constitution of India , 
other Laws or the Rules of Procedure in 

Lok Sabha ? 
( v ) What is the significance of the Members 

sitting separately at the instance of their 
Party Leader on their expulsion from their 
Party ? Does it have any significance for 
interpreting and cnforcing the Tenth Schc 
dule of the Constitution of India ? 
What is the significance of the Members 
sitting separately at their own instance ? 
Does it have any significance for interpret 
ing and enforcing the Tenth Schedule of the 

Constitution of India ? 
(vii ) What Order ? 
ISSUES RELATING TO VIOLATION OF WHIP 
(i ) Does the Petitioner prove that the Respon 

dent violated the Whip voluntarily and if 
so , the Respondent ceased to be a Member 

of Parliament with effect from 17 - 7 - 1992 ? 
(1 ) Does the Respondent prove that he did not 

voluntarily refrain from voting ? 
( ii ) What Order ? 


LAW POINTS 
39. By and large , following were the law points 
which came up for discuss on through the course of 
proceedings. 
HOW THP LAW OF ANTI-DEFECTION SHOULD 

BE INTERPRETED ? 

40 . The Tenth Schedule of the Constitution of India 
is treated and popularly known as the law of anti 
defection . 


41 . It is framed to curb and control the menace of 
crossing of the floor by the elected representatives of 
tho people in Legislatures , 

42. Before it came into existence, the legislators 
could vote as they liked , could leave their parties and 
could join other partics, without incurrnig any liabi 
lity or disqualification or losing their membership of 
the legislature. They enjoyed right to freedom of 
voting, joining or forming any party. The right was 
identical with the right enjoyed by other citizens. The 
same kind of right is enjoyed by the Members in Par 
liaments in other countries , 


43 . However, the right was misused and abused . It 
was uscd to destabilisc and form Governments on 
principles which were capricious and unethical. 

44. Therefore , the present law was framed to con 
tain the menace of defection . 


45. It creates obligations and rights for the legisla . 
tois , 


ISSUES RELATING TO VOLUNTARILY GIVING 
UP THE MEMBERSHIP OF THE POLITICAL, 

PARTY 
(i) Does the Petitioner prove that the Respon 

dent has become liable to bo disqualified 
under para 2 ( 1 ) ( a ) of the Tenth Schedule 
of the Constitution of India by being a sig 

natory to Document D1 ? 
(ii) Docs the Respondent prove that the im 

munity provided by para 3 of the Tenth 

Schedule is available to him ? 
( iii ) What Order ? 

ISSUES RELATING TO THE CASE OF 
SHRI AJIT SINGH AND THREE OTHERS 
( i ) Does thc Petitioner prove that Shri Ajit 

Singh and three others have becomc liable 
to be disqualified under para 2 ( 1 ) ( a ) of 
the Tenth Schedule of the Constitution of 
India , by constituting a separate faction of 
the Janata Dal Party ? 
Do the Respondents prove that the im 
munity granted by para 3 of the Tenth 

Schedule is available to them ? 
( iii ) What Order ? 


46 . It enjoins that the legislator has to vote accord 
ing to the whip issued to him by his party , has not 
to leave his party , has not to form any party , has not 
to join any party . If he violates these obligations, he 
can be declared as disqualified to be the member of 
the legislature and lose his membership of the legis 
lature . 


47. These obligations are not absolute . Tliey are 
relaxed by the same law which crcates the obligations, 
The legislator can votc as he likes in violation of the 
whip issued to him , if 113 Members of his party in 
the Icgislature wish to vote alongwith him differently 
from the direction given by the Party . He can sepa 
rate from his party and form a new party , without 
incuring any disqualification , in company of 113 
Members of his Party in legislature, on a split in his 
party . He can merge with any other party without in 
cuiring any disqualification in company of 23 mem 
bers of his party in the legislature . These rights are 
given to him because they were available to him , 
before the Tenth Schedule came into existence as 
such rights are necessary in democratic and parlia 
mentary systems, because such rights are enjoyed by 


ISSUES RELATING TO THE CASE OF 
SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI AND 

THREE OTHERS 


Does the Petitioner prove that Shri Rajnath 
Sonkar Shastri and three others have be 

come liable to be disqualified under para 
1241 GI 93 — 4 . 
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th : citizens undei PART III of the Constitut on of the relationship between the Members of a Party and 
India and also because such rights are available to the Party . 
the legislators in Parliancats and legislatures of othur 

62 It is difficult to concede the views expressed by 
countries , 

The Petitioners on this point in the minner mentioned 
48. Therefore , the provisions of the Tenth Schedule above. 
have to be interprcted very mcliculously and stric ly 

63 . In this respect, Explanation (a ) to para 2 ( 1 ) 
49 . The interpietation can influence very wide and is relevant : 
long range of activities and large number of institu 

" (a ) an elected member of a Housc shall be 
tions and individuals . The laws creating rights and 

deemed to belong to the political party , if 
obligations for citizens and a class of persons and 
m re so for elected reprçsentatives of the people have 

any, by which he was set up as a candidate 
also to be interpieted very carefully and strictly . 

for election as such member." 
50 . That which is not in the Tenth Schedule cannot 

This a constitutional status given to the Member 
be introduced in it . 

which cannot be taken away from him by expulsion . 

64. A Member of the Legislaturc comes to the 
51. The provisions of the Party Constitution can 
not be read and introduced in the Tenth Schedule . 

House , not only because he was given the ticket by 

nis Party , but becausc he was clccted by the voters 
52 . Sonic provisions of the Tenth Sch¢dule cannot 

atlso , He is not only obliged to the Party but he is also 
he interpreted to frustrate other provisions of the 

obl ged to the voters , 
S2111c . 

05. It ihres a contract, the contract is not bet 
53 . The provisions of the Tenth Schedule have not 

ween two Parties It is tripartite contiact. A contract 
to be used in a colourable manner 

between the Member, his Party and the Voters. His 

obligation to voteis is greater than th s obligation to 
EXPULSION : 

his Party 

06. His i ghts und obligations as a Member of his 
54 . The slund of the petitioners was that the leader 

Paily may arise out of the Constitution of his Party . 
of the political party could expul the membeis of the 

Therefore , for palty purposes, he is bound by the 
party from their primary membership and if it was 

Palty Constitution . 
done, the members lost their membership of the party 67 Ilis lights aud obligations as a Member of the 
in leg lature also . 

Legislature emanate from the Constitution of India 

and other relevant laws and 
55 They contund that the cxplusion could hac 

rules. For the pur 

pose of hs Parliamentary rights and duties, he 
effected under the provisions of the 

is 
Party Constitu 

bound by the Constitution of India , the Tenth Sche 
tion , 

dule and othei relevant laws His party constitution 
56 . They concede that there was no piovision in cannot have an upper hand over the Tenth Schedule 
the Tenth Schedule or any other low or iules under ul other parts of the Constitution of India or other 
which they could expel the members 

statutes and rulus of procedure made by the Legis 

lature . 
57. They asserted that the expelled members could 
not forn part of the group intending to separate from 

68 The Party Constitution cannot add to or reduce 
the original party to make it equal to a group hav ng from rights and duties given to the Member of the 
113 members of the party in lcgislature 

Legislaturç under the Constitution of India and other 

relevant laws. 
58 . They held that the Speaker did not have any 
authority to look into the matter of expulsion He 

69 . The Tenth Schedule is framed to curb and 
could not try to ascertain if the procedure provided 

control the menace of floor crossing and is relevant 
in the Party constituion to expel the members with 

to the activities of the Member as a Parliame atarian , 
followed or not And yet he was, accoiding to them , and to his coinmissions, omissions, and activities in 
expected to d scount the Members from the group of 

the legislature rather than to his activities as a party 
members having a light to split from the original member outside the legislature , not connected with 
party in 1 /3 numbcı of members of the party in 

parliamentary activities . 
Icgislature. 

70 . The Speaker has no right or duty to help the 
59 . They were of the opinion that if that was not 

leaders of the parties to keep their parties in order 
allowed to be done they would be unable to kecp 

and discipline their members . 
their Paity in tact and discipline their members, 

71. A legislator may discharge bis duties as a 
60 . They thought that there existed a contractual Member of his Paity . He may do hs duties as a 
obligation between the Party members and their party Legislator, The Tenth Schedule applies to his duties 
as a whole , which could not be adjudicated upon by und rights as the Legislator. It does not apply to his 
courts of law or the Speaker, for that matter 

rights and duties as a Party Member . 


61. They held that the relationship between the 
Members of a Club and the Club was identical with 


72 . The Party louder may expel hış Meniber from 
luis Party and may not give him his party facilities, 
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Ho toay not give him ticket in the next election . Ho 
may not give him party positions and posts . He may 
But give him opportunities to attend party meetings . 
He may not be given opportunities to be Member of 
Committees or institutions as a Party Member . 


73 . But , the Party lcader cannot deprive the legis 
lator of rights and facilities which can be ava lable to 
him because of the fact that he is elected and be 
cause of the provisions in the Tenth Schedule , tbo 
Constitution of India , other relevant laws and rules . 

74 . The provision in the Party Constitution cannot 
be read as the provisions and part and parcel of tho 
Tuoth Schedule and the Constitution of India . 


85 . The Petitioners realised the legal position 
correctly and conceded this interpretation of the law . 

36 . That is why , they have filed petitions against 
eignt members who they claimed were expelled and 
were not Me nbers of their Legislature Party . By 
doing so , they have conceded that for parliamentary 
purposes , the elected members of the legislature can 
not be expelled by he Party leaders under their Party 
constitution . 

87. Thouge, a little ambiguously , this position is 
trca. ed as correct by the petitioners in their petitions 
filed against he allegedly expelled members of their 
parly . 


UNAITACHED : 


75 . The Constitution of India or the Tenth Sche 
dule have not to be interpreted to suit thc Parties and 
to fit in their constitutions . 

76 . The Speaker is not to be bound by the Party 
Constitution . He has to function in accordance with 
the Tenth Schedule , the Constitution of India and 
other relevant laws and rules . 


88. In the past, in somn , cases, when the Membera 
were cxpelled , thcy were called Unattached to distin 
gush them tiom the Party Members as well as from 
tnc independent Members. 

89 . The vid Vaattached is not used anywhere in 
the Tenth Schedule or any part of the Constitution of 
India or any other relevant laws or the Rules of Pro 
cedure folluwed in the Parliament. 


90 . A Momber belonging to a Party has certain 
rights and bligations under the Tenth Schedule of 
the Constituin of India . 


91. An Independent Member also has certain rights 
and obligacicy under the same law 


77 , In the Lok Sabha , there are 23 Parties . They 
tave their own constitutions, which are and can be 
amended in a manner they like . It is not possible to 
And out if they are amended as per the procedures 
laid down for the purpose . 

78 . The Speaker is not expected to allow them , or 
be bound by them . If tha , is done, the result would 
be very confusing . 

79 . Therefore, it can be held that as there are no 
provisions in the Tenth Schedule of the Constitution 
of India or in any other part of the Constitution of 
India , or in any other relevant laws or Rules of Pro 
cedure followed in the Lok Sabha for the purpose of 
parliamentary functioning and with respect to his 
rights and duties as a Member of the Legislature and 
not for his party rights and duties and functioning, a 
Memler of a Party elected to a Legislature by the 
voteis , under the Constitution of India and other rele 
v211 laws cannot be expelled . 


92. But o . Unattached Member does not appear 
to have any particular status or position . 


9 ? . As to what kind of obligations he is subjecteri 
to or as to what kind oi rights he has is not very clear 
and 18 very infusicg . 


94. Therсtore , it is correct to hold the word has no 
particular legal meaning attached to it and does not 
create any obrigations or rights for the Member whet 
is cleulared as Unartached . 


WHEN DOES THE DECISION TAKEN BECOME 

OPERATIVE : 


80 . It is not correct and legal to hold that if a 
Memler of a Party is cxpelled from its primary mem 
bership , he loses his membership of his legislatura 
party . 

81 . It is not correct and legal to hold that the Party 
keaders can alıcr thc obligations and rights of the 
Legislators gven to them by the law , by expelling 
them from their primary membership under their 
Pattv constitution . 


95 . (i) From the date of the decision taken ? 

(ii) From the date of the Petition filed ? 
(i ) Os from tre date on which the violation 

U whip takes place or the Party is split 
ct the cther Party is joined by the Mem 

bers ? 
96 . The general rule is that the laws made are pro 
ccdure . 


82. In the cast, members were expelled to achievo 
different obiccuves . 


83 . Memhers of the Legislature should be allowed 
to be expelled for the purpose of implementing the 
Tentb Schedule , only if there aço provisions for tho 
purpose in the Tenth Schedule and not otherwise . 


97 If they are interded to be 
has to be made clear in specific 
themselves. 


retrospective , that 
terms in the laws 


R4. As theic are no provisions in the Tenth Sche 
dule or any other part of the Constitution , the expul 
sion of the Members for parliamentary purposes is 
not legal and cannot be allowed . 
124161193-- 5 


98 . When two interpretations can be put on the 
laws, one giving them prospective character and the 
second giving them the retrospective character, tho 
interpretation which gives them prospective character 
has to be accepted . 


28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II - Sec . 3 (a ) ] 


- SA 


: 


113. If a Legislator violates a whip issued to him , 
# he loaves his party voluntarily , if he forms & new 
perty or if he joias another party , he is punished under 
the Tenth Schedule , he is disqualified to be the Mom 
ber of his Legislature . 


114 . To punish him the Speaker can go into the 
details to ascertain if the whip was voluntarily vio 
laitd , if the Member left his Party or joined another 
Party etc . 


99 . The retrospective nature of law may hurt in 
pocent persons, Hence , making laws retrospective or 
interpreting them in such a manner that they become 
retrospective should be tried to be avoided . 

100 . The Tenth Schedule of the Constitution of 
India is prospective and not retrospective in naturc . 

101 . The provision in the Tenth Schedule are such 
that they cannot be interpreted to make them retros 
pective of the decisions given under them , retros 
active . 

102 . It provides that the Speaker can declare a 
Member disqualificd , if a petition is filed before him 
for that purpose . He cannot mako the declaration 
without a petition having been filed before him by 
any Member. 

103. The Leader of the Party is expected to give 
a No ice to an erring Member and ask him as to why 
a Petition should not be filed against him . 

104 . If the Member gives a satisfactory reply to his 
leader , he may condone his lapse in which casc 90 
petition can be filed against the erring Member. 

105 . If a Member is liable to be disqualified and 
if he joins a Group of Members who are oblivious of 
the liability of the Member and other Members take 
a step to separate from their original Party with a 
belief that they are a group of requisite number of 
Members and the Member under the liability loses his 
Membership later on and if the decis on given is made 
retroactive, injustice would be caused to other Mem 
bers. This kind of situation is expected to be avoided . 

106 . It is for these reasons, it can justly be held 
that the Tenth Schedule of the Constitution of India 
is not of retrospective character and the decisions 
glven under its provisions need not be retroactive or 
retrospective. 

107 . In their petitions filed on 11- 8 - 1992 against 
Shri Ram Sundar Das and three others , the Petitioners 
pray that the Respondents be declared as disqualificd 
and that thcy cease to be Members of the Lok Sabha 
from 17 - 7 - 1992 , the date on which they violated the 
whips . 

108 . The petitioners want the decision to be ro 
troactive. 

109 . In other petitions also , the prayers aro to 
make the decisions retroactive . 

110 . All the decisions taken under the Tenth Sche 
dule on the Petitions, shall be operative from the date 
of the decision and not retrospectively. 
PAS THE SPEAKER ANY AUTHORITY TO AD 
JUDICATE IN THE MATTERS RELATING TO 
THE PARTY ACTIVITIES AND THEIR LEA 
DERS DECISIONS OUTSIDE THE PARLIA 
MENT ? 

111. The Tenth Schedule is meant to curb and con 
tol the door crossing by the Legislators . 

112 . It applies to the Parliamentary activities of 
the Legislators. 


115 . If a Member does not abide by the whip issued 
to him , in a company of 113 Members of his Party 
in Parliamen , or if he Icaves the Party in a company 
of 113 Members in his Parliamentary Party or if ho 
joins another Party in a group of 2 / Members of 
bis Party in Parliament, under paragraph 3 or para 
graph 4 of the renth Schedule , he would not be puni 
shed and subjected to disqualification of his momber 
ship of the Legislaturc. 

116 The Speaker can decide if the group consisted 
of 1 / 3 or 2 / 3 Members of the Party of the Legislator 
in the Legislature and declare if he is or is not dis 
qualified . 

117 . He has to decide if the Party had issued the 
whip , whether it was violated voluntarily . 

118. He has to decide if the political party had 
split outside the Legislature . 

119 . He cannot decide if the political party claim 
ing to be original party is having majority support or 
dot. 


120. That can be done by the Election Commis 
sion . 


121. It is not necessary for him to count the num 
ber of Members going with one faction of the other 
outside the Parliament. 


122. It is not necessary for him to find out as to 
how many Members of Parliament were with one 
faction or the other, outside the Parliament. 

123. He can take cognisance of the fact of split 
in the Party in the Parliament. 

124 . But that can be done by him , when it is 
bibught to his notice through a Pctition by a Member 
in the Parliament. 


123 . In those matters , he does not act suo moto . 
The leader of the Party is allowed to condone the acts 
of their party members in the Parliament. 

126 . The Speaker has to find out if the group 
icparating from the original Parliamentary Party 
consisted of 1 / 3 Members of the Party in Parliament 
or not. 

127. He has to and out if the group joining any 
other Parliamentary Party has 2 / 3 Members of his 
Party in Parliament or not. 


128 . It is not necessary for him to And out if the 
political party splitting outside the Parliament has 1 / 3 
Members of the Party in the Parliament or not. 
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129 . It is difficult for him to find out on what 
ideological differences the Party is split . 

130 . The fact of split is more relevant for hiin to 
implement the Tenth Schedulo . 

131. The jurisdiction of the Speaker is more pro 
nounced with respect to the activities of the Parlia 
mentarians in the Parliament. 

132 . It is least effective with respect to the activi 
ties of the Parliamentarians outside the Parliament. 

133 . The Tenth Schedule is not meant to control, 
guide and direct the activities of the political parties 
and their members and to punish the Parliamentarians 
for their commissions and omissions outside tho 
Partiament. 

134 . The Speaker is not expected to dabble in 
keeping the political parties weak or strong or disci 
pline the Parliamentarians for their party purposes. 

135 . In party matters relating to the Parliamenta 
rians outside the Parliament, jurisdiction is availablo 
to the forums presided over by other authorities and 
not by the Speaker. 


were expelled from their primary membership of the 
party by the President of the Party on the dates which 
preceded the date on which the application wus made 
and hence on that date i.c . 7 - 8 - 1992, they were not 
the Members of the Janata Dal Party in Parlament 
and they could not be valid Members of the Group 
separating from the Janata Dal Party in Parliament, 
cannot be accepted . 

143. Parliamentarians cannot be legally and validly 
expelled by their party leaders from their primary 
membership of the party to annual their meinbership 
of the Parliamentary Party , to defcat the provisions 
of the Tenth Schedule of the Constitution . 

144 . There are no provisions in the law which 
envisage that kind of expulsion of the Members of 
Parliament. 

145 . Expulsions of the Parliamentarians from their 
primary membership of the party to cancel their 
membership of the Parliamentary Party under tho 
party constitution is not valid and acceptable . 


146 . If that is allowed to be done , the purpose of 
the provisions in the Tenth Schedule would be frustra 
ted . That would annount to introducing something in 
the fundamental law of the country from a Party 
Constitution which can be changed at any time. 


REASONS ON WHICH THE DECISIONS BASE 


pal Panwasamnihore 
Kars of Parlias 


DOCUMENT MARKED DI 
Document " D1" 

136 . The application filed by 20 Members of the 
Lok Sabha on 7 - 8 - 1992 seeking separate seats for 
them to sit in the House cannot be trcated as appli 
cation under the Tenth Schedule of the Constitution 
of India . 


147 . For the reasons given in other parts of tho 
decision also , it is held that S / Shri Ajit Singh , Rashid 
Mas vou , Harpal Panwar , Satyapal Singh Yadav , Raj 
nath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh 
and Shiv Sharan Verma were Members of Parliament, 
belonging to the Jawa !a Dal on the relevant date i.c. 
7 - 8 - 1992 . 


137 . It can at best be treated as a piece of evidenco 
which could be used in the petitions filed under tho 
Tenth Schedule. 

138 . The fact of split of a political party outside 
the Parliament and inside the Parliament by requisito 
number of Members cannot be used to obtain a de 
claration from the Speaker that the Party is correctly 
and legally split. 

139 . The same fact can be used as a defence in a 
petition filed against the members splitting the Party , 
to show that the group separaing from the Party in 
Parliament consisted of 113 Members of the Party in 
Parliament 


148 . On that date i.c. 7 -8 - 1992, petitions were not 
filled against them secking for declaration that they 
were disqualified and had lost their inembership of 
tho Parliament 

149 . In the written reply to the application filed 
by the opposite side , it is stated that Shri Ram Sundar 
Das and threc other Parliamentarions had violated 
the directions given to them to vote in favour of the 
No Confidence Motion submitted against the Govern 
ment and that the four Parliamentarians had incurred 
liability of disqualification for being Members of tho 
Lok Sabha with effect from 17 - 7 -1992. And so , 
they could not form part of the group validly to bring 
the number of Members to the requisite level . 

150 . On 7 - 8 -1992 , there were no petitions Olod 
and pending against them complaining that they vio . 
lated the whips and seeking a declaration of their 
disqualification for being the Member of the Lok 
Sabha . 

151. On 7 -8 - 1992 , they were the validly sitting 
Members of the Lok Sabha belonging to the Junata 
Dal Party . 


140 . The application can be considered under 
Rule 4 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha 
which reads as follows : 
" 4 . The Members shall sit in such order av tho 

Speaker may determine." 
141. On the day on which the application was 
given i.e . 7- 8 - 1992 , all the signatories to the docu 
ment were sitting Members of the Parliament belong 
toy to the Janata Dal Parliamentary Party . 

142. The plea that Shri Ajit Singh and 3 other 
Parlamentarians and also 4 other Parliamentarians 


152 . In other parts of the decision , it is held that 
the decisions given in these matters cannot be of re 
troactive or retrospective character, 

133 . Hence it can be held that they could legally 
and validly be the Members of the Group seeking 
separation from the original party . 
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168 . The Respondent examined himself 
prove his assertions. 


only to 


154. Against S Shri Ram Sharan Yadav, Abhay 
Pratap Singh , Ramlakhan Singh Yadav , Anadı Charan 
Das , Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath 
Verma and Suryanarayan Yadav , petitions were filed 
seeking their disqualification on 22 -8 - 1992. 

155. However , on the relevant date , i.e . 7- 8- 1992 , 
there were no petitions filed against them . 

156 . On the relevant date , they were the sitting 
Members of the Japata Dal Parliamentary Party . 

157 . On the relevant date , i.e . 7 -8 - 1992 , all the 
siguatories to the application were sitting Members 
of the Janata Dal in Parliament, 


169 . He did not filc any other evidence of any kind 
on any of the points connected with his stanu . 

170 . The distance between the Library and the Lok 
Sadha Chamber is easily converable, even by a slow 
walker, unless the person covering the distanco pur 
posely slows down or neglects to cover the distance by 
talking to the persons in the Central Hall or enroute . 


171 . The Respondent could have rested in the Lok 
Sabla, in the manner he could have rested in the 
I ubrary , for the Library is not place meant for resting 
and with facilities really to rest in a proper manner. 


172 . The Respondent should have understood the 
contingency in which he finds himself and should have 
rentained in the House to vote on the Motion . 


158 . Their number was equal to 20 which is more 
than one third of 59 , which is the number of Members 
of Janata Dal in the Lok Sabha on the relevant daie . 

159 . The signatories to the application in a way 
indicated that there was a split in the Janata Dal. 
outside the Parliament. 

160 . The application in a way indicated that there 
was a split in the Parliamentary Paſty of Janata Dal 
în Lok Sabha . 

161 . Although the averments to these effects were 
mado lukewarnly and a little less lucidly , all thio 
other facts and averments made in the subsequent 
pleadings by both the Parties go to point out that 
there was a split in the Janata Dal outside as well as 
inside the Parliament, which had taken place beture 
and on the relevant date respectively . 

162. Therefore, the application can be and is 
al owed to grant their prayer that they be allowed to 
sit separately . 


173 . The plea taken by him is not convincing and 
acceptable . 

174 . It is therefore, concluded that his act of als 
teption from voting was not involuntary . 

175. The Respondent has become liable to dis 
qualification in terms of para 2 (1 ) (b ) of the Tonth 
Schedule of the Constitution of India and ceases to 
bc the Member of the Lok Sablia from the date of 
this decision . 


the ave little 


in the ind out 


PETITION AGAINST SHRI GOVIND 

CHANDRA MUNDA 


176 . The only point in dispute in this Petition also 
relates to the abstention from yoting by the kesron 
dent on the No Confidence Motion against the Gov 
ernment on 17 - 7 - 1992 , 


PETITIONS RELATING TO VIOLATION OF 
WHIPS AGAINST SHRI RAM SUNDAR DAS AND 

THREE OTHERS 
PETITION AGAINST SHRI RAM SUNDAR DAS: 


163. Most of the averments of the Petitioner in the 
Petition are not denied and are accepted by ite Res 
pondent. 


164 . Only point on which the Respondent takes a 
different stand relates to his abstention from voting. 


165 . The Petitioner avers that the Respondent 
voluntarily violated the whip . The Respondent asserts 
that he did not abstain from voting voluntarily. 

166. The respondent says that on 17-7 - 1992 , he 
was unwell , suffering from variable Blood Pressure and 
in the afternoon was resting in the Library . 

167 . According to him , when the divizion beli rang , 
he tried to rush to reach the Lok Sabha Chamber but 
because of his weak health and injury to his leg , he 
could not arrive at the door before it was closed and 
80 he could not enter the House and vote in favour 
of the No Confidence Motion , although he wanted to 
do so , very much . 


177. According to the Respondent, he wanted to 
Vote on the Motion and was in the Parliament House 
: the morning of the said date . 

178 . In the evening , he felt unwell because of the 
cervical spondilitis and other reasons also and so he 
went to his house to take medicine and rest. 

179 . At his house , he took some herbal modicino 
wliich made him unconscious. So he could not go to 
the Parliament and vote on the Motion . 

180 . He says he had also informed the Leader of his 
Party * o take him to the Lok Sabha, in Ambulance 
with the consent of the Doctor, if it was necessary for 
him to attend the House. But nothing in that respect 
was done . 

181. The Respondent examined himself and other 
witnesses in support of his stand, They were cross 
examined by the lawyer of the Petitioner. 

182 . He produced some documentary evidence also 
to prove his plea . 

183. The stand of the Respondent is not convincing 
and acceptable . 
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184 . The evidence given by him is contradictory 200 . He states that he intended to vote on the 
and not acceptable. 

Motion , but he could not do so because of condit ons 

beyond his control. 
i85 . The evidence given by his witness is also not 
convincing and acceptable . 

201. He examined himself and other two witnesses 

to prove his stand . He and other witnesses were cross 
186 . There are contradictions between his docu examined by the Lawyer of the Respondent. 
mentary and the oral evidence . 

202 . He produced some documents to support his 
187 . There are contradictions in the evidence given 

plea. 
by him and his witnesses, 

203 . He came back to his house on 17- 7 - 1992 . This 
188 . Illness which he suffered from was not such 

( act contributes towards strengthening the belief that 
that he could not have gone to the Lok Sabha Cham 

he was not in a very bad shape on 17 - 7 - 1992 . 
ber to vote . 

204 . His stand that the leader of the Party should 
189. If he had really wanted to vote , he could have 

take him to the House , with the consent of the 
organised to be in the Lok Sabha , just at the time of 

Doctor, is the kind of stand taken by Shri Govind 
voting and then retired to his house for rest or to the 

Chandra Munda , a Respondent in the other Petition . 
Dcctor for medical assistance. 

205. It is not convincing and acceptable . What he 
190 . His plea that he had asked the Leader of the 

is asking his leader to do , he could have done hin self . 
Party to take him to the House in a vehicle with the 
permission of the Doctor, if his presence in the House 206 . It appears to be a part of the attempt to shift 
was a must , is not acceptable . He could have yone to the responsibility from himself to someone else . 
the Lok Sabha Chamber on his own, without asking 
his Leader to take him there . His asking the Leader 

207 . As a responsible Member of the House he 
to take him to the House appears to be an attempt o 

should have taken care to be present in the House to 
shift the responsibility to some one else for his de 

yote . 
fault . 

208 . As he was in New Delhi, it could not have 

hceri difficult for him to attend to duties of voting in 
191. As a responsible Member of the House , he 

tie House. 
could have remained present in the House and voted . 

209 . The evidence given by him is not convincing . 
192 . The fact that he went to his village in Orissa 
next day itself goes to show that he was not in a very 210 , The evidence given by other witnesses also 
bad shape on the relevant date . 

does not evoke great confidence . Their approach 

appears to be casual and not convincing , 
193 . The plea that he had asked his Party Icader to 
tuke him to the House , if need be , appears to be device 

211 . There are some contradictions between his 
invejted to overcome the difficulties arising out of his 

oral and documentary evidence , 
absence, in consultation with another Member. 

212 . There are some contradictions in the evidence 
194 . The demeanour of the witness suggested that 

given hy him and his witnesses . 
they were making artificial statements , 

213. In view of these facts , the plea adopted by the 
195 . In view of the unconvincing pleas adopted , evin Respondent that his abstention from voting was in 
derice given and arguments advanced , it is dillicult 10 

voliintary cannot be accepted . 
hold that the Respondent did not vote involuntarily 

214 . Therefore , it is held that he has beconic dis 
because of the circumstances beyond his control. 

qualified to be the Member of the Parliament with 
196 . It is, therefore , held that he abstained from 

effect from the date of this decision . 
voting voluntarily and has become liable to be dis 

PETITION AGAINST SHRI RAM SHARAN 
qualified for being the Member of the Lok Sablio with 
effect from the date of this decision , 

215 . The Respondent pleads that on 17 - 7 - 1992, hu 

was in the Lok Sabha and he did press the Button to 
PETITION AGAINST SHRI GHULAM 

vote in favour of the Motion and that because of the 
MOHAMMED KHAN 

defect in the machine, his vote was not recorded . 
197 . In this petition also , the point in dispute is 216 . He says he asked the attendant in the Ilouse 
identical to that in dispute in other three cases. 

if his vote was recorded on the Board or not. Accord 

ing to him , He a tendant informed him , that it was re 
198. The Respondent pleads that on 17 -7 -1992, he 

corded . 
was not well and was in Ram Manohar Lohia Hospital 
and suffering from diabetes and other ailments. 

217 . He says that his eye sight is weak and so he 

could not see the Board properly to find out if the vote 
199 . He says that he had informed the Leadei of 

was really recorded or not. 
his Party that if his presence in the House was essen 
tial he sliould be taken there with the consent of the 218. His plea is that he intended to vote but by 
L ector . 

accident he could not vote . 
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219 . He examined himself to support his plea . 


220 . He did not examine the attendant in the House 
as his witness to corroborate his evidence on his plea . 

221 . The plea of the Respondent is not convincing 
and acceptable . 

222 . The evidence produced by him is not convinc 
ing . 

223 . And so , it is not possible to hold that his abs 
tcution from voting was involuntary . 

224 . It is, therefore, concluded that the Respordent 
has incurred the liability of disqualification for being 
the Member of the Lok Sabha with effect froni tlic 
date of this decision . 
PETITION AGAINST SHRI RAM SHARAN 
YADAV AND SEVEN OTHERS 
EIGHT PETITIONS: 

225 . On 22-8 -1992 , Shri V . P . Singh filed Petitions 
against S / Shri Ram Sharan Yadav , Abhay Pratap 
Singh , Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Chaian Das , 
Rushan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma 
and Suryanarayan Yadav , all Members of the Lok 
Sabhd in terms of para 2 ( 1) ( a ) of the Tenth Schedule 
of the Constitution of India . 

226 . The contents of all the petitions are identical. 
So , they are dealt with jointly . 
227. In essence, the petitioner s stand is as follows: 
(i) The Respondent did not claim that there was 

a split in the Janata Dal Political Party on 
or before 7 - 8 - 1992 and that he belonged to 

one of the factions . 
( ii ) Para 3( a ) (i) of the Tenth Schedule conteni 

plates a split in the political party prior to 
the split in the party in the Parliament, 

which is not shown to have taken place . 
( iii) Shri Ajit Singh and seven other Parliamen 

iariaus were expelled from the Party s pri 
inary membership on three dates which pre 
ccded the relevant date, i. e . 7 -8 - 1992. So , 
they had ccased to be Members of the 
Janata Dal in Parliament on the dates of 

their expulsions, 
(iv ) Shri Ram Sundar Das and three other 

Parliamentarians had violated ilic wlijps 
issued to them on 17 - 7 - 1992 . So , they 
had becomc liable to be disqualjüed to be 
Members of the Lok Sabha with effect from 

the date on which the whips were violated . 
(v ) Thus, the Respondents could not forma 

group consisting of 1 / 3 Members of Janata 
Dal in the Parliament as the Members ex 
pelled and the Members disqualified could 

not form part of the group on 7 - 8 - 1942. 
(vi) For these reasons, the Respondents had 

incurred the liability of disqualification for 
being the Members of the Lok Sabha with 
effect from 7 - 8 - 1992. 


(vii ) The three groups - -one consisting of the 

expelled Members , the second consisting of 
the Members wlio bad lost their nicmbership 
of the Parliament for having violated the 
whips and the third consisting of tic Res 
pondents could not come together to form 
a group to claim the bcncfit under para 
3 (a ) (i) of the Tenth Schedule of the Consti 

tution of India . 
( viii) According to the Petitioner, Members who 

were expelled from the primary membership 
of their party , by the Party President, lost 
their membership of the Parliauientary 

Party from the day of their expulsicu . 
(ix ) The above position was accepted by the 

former Speaker who had treated the expel 

led Members as Unattached Members . 
(x ) The President of Janata Dal expclled their 

Party Members in the Parliament on differ 
ent dates, having gaps of many day , hel 
ween the days on which they were expelled 

for anti-party activities. 
( xi) Other Members continued to be Members of 

the Janata Dal in the Parliament. In fact, 
some of them participated in the party 

elections, 
(xii) The Respondents contend that no split in 

Janata Dal Political Party did take place 
before or after the eight Members were ex 

pelled by the President of the Party . 
(xii ) They say that 10 claim the immunity under 

para 3 ( a ) ( i) of the Tenth Schedule , there 
should be a split in the political party and 
there should also be a split afterwards in the 
Parliamentary Party . Without there being 
two splits , tho Members could not enjoy 
the immunity under para 3 ( a ) (i ) of the 

Tenth Schedule . 
(xiv ) They contend that Shri Ajit Singh did not 

claim a split in the political party in the 
pleadings in the Court and also hefore the 
Election Commission . His stand was that 
he was the President of the original Janata 


Dal . 


( xv ) The anti defection law contemplates that 

there would be a political party and a legis 

lature party . 
( xvi) A split in the Political Party could not be 

caused by a few Members in the Parliament. 
It has to be caused by a large number of 

Members of the Party . 
( xvii ) Therefore , it could not be held that there 

was 4 split in the political party of Janata 

Dal as required by the I aw 
( xviii) The conduct of the Respondents in making 

The application to the Speaker on 7 - 8 - 1992 
asking for separate seats in the Parliament 
amounted to giving up the Party as contem 
plated in para 2 ( 1 ) ( b ) of the Tenth Sche 
dule of the Constitution of India . 
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( XIX ) The prayer by the Petitioner is that the Res 

pondents be declared ! o have become sub 
ject to disqualification and to have ceased 
to be Members of the Lok Sabha from 
7 - 8 - 1992 . 


235. The reference to the stand taken in the past 
to the word “ Unattached " is also made in the previous 
paras. What is suggested by the Petitioner in that 
respect is not correct and valid . 

236 . Therefore, it is not possible to hold that the 
Respondents had become disqualified to be Members 
of the Lok Sabha in terms of para 2 ( 1) (b ) of the 
Tenth Schedule of the Constitution of India , 


237. Therefore , the Petitions are dismissed . 


PETITION UNDER RULE 2 ( 1 ) ( a ) AGAINST SHRI 
AJIT SINGH AND THREE OTHERS 


L ETITION AGAINST SHRI AJIT SINGH AND 
J OTHERS 


238 . On 3 - 10 - 1992 , Shri Srikant Jena , the Chief 
Wup of Janata Dal Parliamentary Party , filed a com 
posite petition against S / Shri Ajit Singh , Rashid 
Masood , Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav 
in terms of para 2 ( 1 )( a ) of the Tenth Schedulc ot the 
Coustitution of India . 


228. The Respondents filed their wiitten statement 
on 31- 8 - 1992 . 
In substance it states that- - 
(i) The points raised by the Petitioner were 

replied to in the pleadings bled by them in 

other cases, 
( il) The Respondents claim that they were the 

Members of the original Janata Dal and that 
their claim would be proved in other 

forums. 
(i ) They say that on 7- 8 -1992 , the Parliamen 

tary Party had split, and the group which 
split consisted of Members equal to 1 / 3 

Mombers of Janata Dal Parliamentary Party . 
229 . The claims made by the Petitioners in this 
case and Petitioners in other cases filed against Shri 
Ajit Singh and three other Parliamentarians and Shri 
Rajnath Sonkar Shastri and three others and those 
made by the Respondents in these petitions and the 
Respondents in other Petitions are quite confusing 
and contradictory . 

230 . In spite of the contradiction in claims made 
by both sides, there is so much material in thcir plea 
dinys , evidence and arguments to hold that Jalata 
Dul Political Party had split before 7 - 8 - 1992. The 
material is also contained in the submissions Diade 
by the Parties in the Court of Law and also before 
the Election Commission . Therefore , the Respon 
dents can claim the inimunity provided in para 3 ( a ) 
(i) of the Tenth Schedule . 

231. It is already held that the President of the 
Janata Dal could not expel Shri Ajit Singh and three 
others from the Parliamentary Party of Janata Dal 
and could not abridge their rights and duties . They 
continued to be Members of the Parliamentary Party 
of Janata Dal 


239 . This petition is not filed by Shri V .P . Singh 
who was the Leader of the Janata Dal Parliamentary 
Party . 


240 . The Petitioner repcats that the Respondents 
were expelled from their primary membership of 
Janata Dal by the President of the Party , that other 
four Members were also expelled for their anti- party 
activities , and that four other parliamentarians had 
become disqualified to be Members of the Lok Sabha 
fur having violated the whips issued to them . 

241 . The Petitioner states that on 7 -8 - 1992 , the 
Respondents and other four expelled Members and 
other four Members who had become liable to be dis 
qualified and other eigh members made an applica 
tion to the Speaker seeking separate scats for them 
in the Lok Sabha . 


birlier tour Menother eight me separat 


242 . He says that Shri Ajit Singh had in very Çicar 
cerns claimed that on 5 - 2 - 1992 , Janata Dal had split 
12 d he was endorsed as the President of the original 
Janata Dal. 


243. Para 7 of the Peition is very relevant and reads 
as follows : 


232 . It is also held that Shri Ram Sundar Das and 
three others were valid Members of the Parliamentary 
Party of Janata Dal and the Lok Sabha on 7 - 8 - 1992. 
So , they could form part of the group on that date, 
separating from Janata Dal Parliamentary Paity . 

233 . There is , therefore , no difficulty in holding 
that Shri Ajit Singh and seven other Parliamentarians , 
Suri Rani Sundar Das and three other Parliamenta 
riáns and the Respondents could form a group consist 
ing of 1 / 3 Members of Janata Dal in Parliament and 
could separate from other Members of the Janata Dal 
Parliamentary Party without becoming liable to be 
disqualified . 

234 . The stand of the Petitioner that the expelled 
Members of the Party lost their meinbership of the 
Parliamentary Party is not valid , legal and correct. 
The reasons why it is not correct are given in ihe 
previous paras. 


“ 7 . That explusion of a Member of hc Parliament 

by the Party he belongs to does not result 
in the forfeiture of his Membership of the 
House , because para 2 ( 1 ) (c ) of the lenti 
Schedule which originally was included in 
the draft legislation was deleted from the 
Amendment Bill , Petitioner, therefore, dir ! 
not file a Petition against the Respondente 
herein for seeking their disqualification from 
tlic House immediately after the expulsions 
orders were passed against him " . 


244 . The Petitioner says that on 5 -2 - 1992 , the only 
four Members formed part of a faction that had arisen 
as a result of the split . 
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245 . According to him , his act of becoming the 

The Respondents , therefore cannot be declared to 
President of a faction of the Janata Dal, in the com have become disqualified on the ground of having left 
pany of only thrce Members of the Janata Dal Par Their Party in insufficient numbers on 5 - 2 - 1992 . 
liamentary Party amounted to giving up his Paity . As 

257. Therefore , the Petition deserves to be and is 
the four Merubers were not equal to 1 / 3 Meubers of 

dismissed . 
the Janata Dal in Parliament, they became liable to 
be disqualified to be Members of the Lok Sabha from PETITION UNDER PARA 2 (1 )(a ) OF TENTH 
5 - 2 - 1992. 

SCHEDULE AGAINST SHRI RAJNATH SONKAR 

SHASTRI AND THREE OTHERS 
246 . Para 13 of the Petition reads as follows 

PETITION AGAINST SHRI RAJNATH SONKAR 
" 13. That the question as to whether the expul SHASTRI AND THREE OTHERS 

sion of the Respondents herein was valid or 
invalid need not, therefore , be pursucri in 

258 . On 3 - 10 - 1992, Shri Srikant Jena, the Chief 
view of the admission of the Respondents 

whip of Janata Dal Party in Parliament , filed a com 
quoted above as a result of which they have 

posite petition against S Shri Rajnath Sonkar Shastri , 
incurred the disqualification ." 

Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma, 

in terms of para 2 ( 1 ) (a ) of the Tenth Schedule of the 
247. It is prayed that the Respondents may be dec 

Constitu ion of India . 
lared as disqualified from being Members of the Lok 

259 . Out of 14 petitions, 12 are filed by Shri V .P . 
Sabla with effect from 5 - 2 - 1992. 

Singh , Leader of the Janta Dal in Parliament and 2 are 

filled by Shri Srikant Jena , the Chief Whip of Japata 
248 . The stand of the Petitioner in this Petition is 

Dal in Parliament. 
que contrary to the stand of Shri V . P . Singh ini 
utler petitions. 

260 . Shri V . P . Singh , contends in almost all the 

petitions that Shri Ajit Singh and three others were 
249. The Petitioner treats the Respondents as Mem expelled from the primary membership of the Party 
bers of his Parliamentary Party even on the date of and so they had lost their membership of the Janata 
filing his petition i.e. 3 - 10 - 1992 , and gives up the Dui Parliamentary Party and so , they could not form 
stand under which his Par y used to treat the Respon part of the group separating from Janata Dal headed 
dents and four other Members of his Parlianentary by Shri Bommai as its President to makc up the re 
Party as Unattached and not belonging to his Party quisite number so that the separating Members do not 
in the Parliament. 

get disqualified . 
250 . The stands contradict each other . 

261. Shri Srikant Jena contends in this petition and 

in the petition filed against Shri Ajit Singh and three 
251. The Respondents filed their written statement 

otícts that Shri Ajit Singh and three others had in 
on 4 - 11 - 1992 . 

clear terms admitted that on 5 - 2 - 1992, they had split 
252 . In essence the stand taken by the Respondents from the party headed by Shri Bommai and that a 
is as follows: 

new Party was formed by them on 5 -2 - 1992 . 
Tlie Respondents repeat what they had said in 

262. If the new Party was formed and if Shri jit 
other Petitions on the points expulsion of 

Singh and three others became the Members of the 
eight Members, disqualification of four 

11.3W Party , they could not join the group on 7 -8 - 1992 
Members on the ground of violation of the 

10 separate from the Parliamentary Party in requisite 

numbers. 
whips and disqualification of eight Meinbeis 
on the ground of having given up their party . 263. Thus , on 7 - 8 - 1992, the other remaining Mem 

bers were only 16 and they could not form a group 
253 . They state that they are the Members of the 

having the requisite nuinber and hence the Respon 
original Janata Dal and as such all others are the 

Jents in this petition who were the signatories to the 
Members of the Janata Dal, excepting those who 

application given to the Speaker on 7 - 8 - 1992 could 
speciafically deny to be so . 

become disqualified for having given up their Party 

in insufficient numbers. 
254. Most other points are denied by them . 

264 . The stand taken by Shri V . P . Singh is con 
255 . There is ample evidence in the record to show 

trany to the stand taken by Shri Srikant Jena 
that there had taken place a split in Janata Dal before 
7 - 8 - 1992 . 

265 . The Petitioner aşks that the respondent sliould 

take a fixed stand and they should not approbatę ond 
256 . The Tenth Schedule relates to split in the Par reprobate . However , the Petitioners themselves appear 
liamentary Party and not the political party outside the to be approbating and reprobating. 
Parliament. The law proposes to protect the Parlia 
mentary Party . having elected Members and does not 266 . The faction of Janata Dal headed by Shri S .R . 
protect the political part outside the House , It is Bommai, appears to have given up the stand that the 
meant to curb defection . It is not meant to protect Members of Parliament can be expelled from the 
political parties outside the Parliament, 

Pärliamentary Party . 
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267. The Respondents filed their written statement 
0 4 - 11- 1992. 


278 It is important because it has unplications for 
t . Democracy and Parliamentary system in India 


279 It is complicated because it mvolves uiterpre 
tatio i of The Tenth Schedule of the Constitution of 
India and the freedoms, rights and obligations enjoyed 
hy the Indian citizens and their representatives in the 
Parliament 


268 Through the written statement they say that 
Shri Ajit Srogh and seven others could not be legally 
expelled from the Janata Dal Parliamentary Party , that 
Sri Ram Sundar Das and three others could not be 
disqualified on the ground that they had violated the 
whips issued to them . 

269 They say that Shri Ajit Singh and three others 
bejonged to the original Janata Dal and as such all 
other Members of Janata Dal Parliamentary Party be 
longed to their faction , unless any of them declared 
pecially otherwise. 

270 It is already held that the President of the 
Janata Dal could not expel Shri Ajit Singh and three 
others from the Parliamentary Party of Janata Dal and 
could not abridge their rights and duties. They con 
tinued to be Members of the Parliamentary Party of 
Janata Dal. 


280 The Tenth Schedule is a new law Theie are 
not many precedents available on the basis of which 
It can be interpreted and coforced It is not happily 
wolded nor free from lacunae . 

281 The totality of the matter consists of one appli 
cation and fourteen petitions. Some plcadings in 
the petitions and applications have been contradictory 
and casual too . 


282 The Parties to the matter are not expected to 
be clear on the law points involved in it. Then app 
coach has been political rather than logal. 


283 It has been agonising because , at times , words 
were used by the Partics which could hurt llowever , 
it has been ultimately dealt with in a responsible man 
nei by all concerned The lawyers appearing in the 
cist have been able to shed light and bring restraut 
ad logic to bear on the proceedings . 


271, It is also held that Shri Ram Sundar Das and 
three others were valid Members of the Parliamentary 
Party of Janata Dal and the Lok Sabha on 7 - 8 - 1992 . 
$ ) , they could form part of the group on that date , 
scparating from Janata Dal Parliamentary Party 

272 There is, therefore, no difficulty in holding that 
Shri Rajnath Sonkar Shastri and three other Parliamen 
ta , ians and the sixteen other Respondents could torm 
a group consisting of 1 / 3 Members of Janata Dal in 
Parliament and could separate from other Menbers of 
Lise Janata Dal Parliamentary Party without becom 
lug liable to be disqualified . 


284 The matter has moral , legal and political in 
gredients , according to some 


pass judom 


who have 


of law 


273 The stand of thc Petitioner that the expelled 
Members of the Party lost their membership of slic 
Parliamentary Party 19 not valid , legal and coriuet The 
reasons why it is not correct are given in the picvious 
paias 


285. It is not easy to pass judgments in natters 
moial Those who have to deal with matters on the 
basis of law have restricted scope to apply the princi 

he feedis the apply the met 
ples of morality while deciding the issues. There may 
occur contradictions between the stands moral and 
the stiinds legal, taken by the Parties In such cases , as 
per the rule of law , the stands legal get the upper land 
Those who have to decide have to do their best to keep 
the principles of morality in their minds while giving 
judgments on the basis of law 


274 Therefore , it is not possible to hold that the 
Rcspondents had become disqualified to be Meribers 
of the Lok Sabha in terms of para 2 ( 1) (a ) of the 
Ten h Schedule of the Constitution of India . 


286 The matters of this nature hard to be decided 
oui llie basis of law The present matter is tried to be 
decided on the basis of law It is easier to judge on the 
basis of law But it can become difficult to , if ile law 
is not clear or correct interpretation is not put cu it 


275 Therefore , when the said application was 
given to the Speaker , the Members signing it, were in 
requisite numbers and so the Respondents in the pre 
sent petition cannot be held to have become subject 
to disqualification on the ground of having separated 
from their party in insufficient numbers , 


287 Matters and ingredients , political, are often 
botlı not straight forward and are difficult They can 
solie , create and complicatc issues and probler .s . 
They can prove laudatory or abusive , soothing or age 
pusing . 


276 Therefore, it is held that the Petition deserves 
to be and is dismissed . 
SOME THOUGHTS ON THE CASE AND THE 

LAW 


288 In such cases, the chances of political ingre 
dients manifesting agonising characteristics mayor 
niy not be limited One can only and sincerely hope 
thout their play may be limited and dignified 


How Important, liow complicated and how agonising 
are the matters in this casc ? Moral, Legal, Political 
aspects of it . 


289 The present case involves the membership of 
20 Parliamentarians who are the representatives of 
more than two crores of Indian citizens They are 
elected by the People In a Democracy , the verdict of 
the People has its own value . 


277 . This matter is important and complicated . It 
has been a little agonising also . 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 11 - Snc, 3 ( 1) 


the anti - defection law cases . 

301. Originally, their decisions were suppos. d to 
bo final. Now , they are subject to the review by the 
judiciary . The provision in the law making thic deci 
siuns final and non reviewable by the judiciary has 
becu struck down on the ground that it was not rati 
fied by the requisite number of State Legislatures as 
it involved the ouster of the jurisdiction of the judi 
ciary. 

302, If it is decided to give finally to the decision 
given by the Speaker or the Chairman , the provision 
which was struck down , can be restored by t: king 
recourse a procedure necessary in this respect. 

303 . Even then , the judiciary tay claim interent 
jurisdiction to review the decisions. 

304 , But, the inherent jurisdiction in the light of 
the provision in the law giving finality to the decision 
of the Speaker, or the Chairman may be used in very 
rare and exceptional cases which is different froin 
allowing review in a frequent and regular manner. 

305 , Or we can amend the law and provius that 
the anti-defection law cases can be decided by a 
Supreme Court Judge or two Judges, if the cascs 
related to the Parlianicnt and by a High Court Judge 
or two Judges if the cases related to the State Legisla 
tures . 


290 . Yet, the Representatives of the People are 
expected to come up to the expectations of the laws. 
The menance of floor crossing is not casy to handle. 
If it remains uncontrolled , it can destroy the parliamen 
tary and democratic sys cins. 

291. Therefore , actions are not taken in an ebulicnt 
and impulsive manner. But actions are taken to do 
justice . Those who are found to go against the law 
are subjected to punishment. 

292. To judge is not easy . 

293 . To do justice , according to one s own liglit, is 
the only way available to one who has to decide and 
judge . That is tried to be done in this case , 

SOME SUGGESTIONS ON THE LAW 
THE TENTH SCHEDULE 

294 , The Tenth Schedule of the Constitution of 
India has served a great extent the purpose for which 
it lias been brought into existence . It has some weak 
points and defects too . They are now thrown up and 
have become quite visible . They should not be 
allowed to continued in the body of the law . 
DEFINITIONS 

295 . It uses some words and phrases which are not 
delued . They should be properly defined to make the 
concepts contained in them more lucid and clear, 
SITUATIONS ENVISAGED 

296 . The law does not provide for coping up with 
the situations that arise in dealing with matters relat 
ing to defections. It slıould be made more comprehen 
sive and should provide for possible situations which 
can crop up in interpreting and enforcing the law . 
Party activities outside the Legislature : 

297 . The law deals with defections in the Legisla 
turc . The defections in the Legislature are connected 
with the activities of political parties . The activities of 
tile Members of the Parliamentary Party are governed 
by the Tenth Schedule , other provisions of the Consti 
tution , other rclevant laws and the Rules of Procedure 
followed by the Legislature . 

298 . The activities of the political parties outside the 
Legislature are not conducted according to the legal 
provisions for there are no laws available for the pur 
pose. It is not easy or desirable to put them under 
rigid laws. The poli ical parties should have freedom 
to conduct their activities as they like. But to control 
defections in the legislature , at times , it becomes ne 
cessary to have the activities of the political parties 
conducted in a predictable manner . 

299 . As to how it can be done should be examined . 
The Tenth Schedule can be made more comprel onsive 
to cover some of the activities of the political parties 
to make it more effective. Or some other legislation 
can be agreed upon and passed by all concerred to 
make the political party s activities, more predictable. 
WHO SHOULD DECIDE 


306 . The advantages in giving these cases to the 
Judiciary to decide are many. 

307. The Judges are better equipped to decide 
legal matters . Anti Defection law cases have o be 
decided strictly according to the law . The Sporher or 
tic Chaiman may or may not be endowed with legal 
acumen and proficiency in law . He is certainly not 
going to be equal in this respect to the Judge of the 
Supreme Court or a High Court, whose main task is 
to hear legal matters and to decide them as per the 


no ieme se enquoficient may 


law . 


308 . When the anti-deſection law cases are heard 
by the Speaker or the Chairman , the Partics to the 
dispute appear before them and conduct the cases . 
Tliey may or may not be fully acquainted with the 
procedures and principles of interpretation of lucts 
lirid law . So , they can be of limited help in deciding 
hese kinds of matters . 


309 . In a Court of Law , Lawyers can plead and 
conduct the cases , which is bound to help in dispusing 
of the cases , in a better manner. The lawyers do 
appear before the Speaker or the Chairmau ss is 
done in the present case . But , allowing them to 
appear before the Speaker or the Chairman is diter 
cil from allowing them to appear before a judge of 
the Supreme Court or a Judge of the High Court. 

310 . When the matters are conducted in front of 
the Speaker or the Chairman , the pleadings made , 
arguments advanced tend to be political rather than 
legal. 

311 . The Tenth Schedule is a part of the Constitu 
11on of India . The resporsibility to interpret the 
Constitution of India is that of the Supreme Court or 


300 . At present, the Speakers and Chairman decide 
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the High Courts . It is, therefore, more apt to have 
the cases involving the interpretation of the Tenth 
Sul:edule decided by the Supreme Court or High 
Court Judges. 


312. The Presiding Officers in the Legislatures in 
our country have considered this matter. They have 
their own views. They can again consider tliese 
inatters and come to a final conclusion , 


313 . This aspect has been discussed in many other 
forums also . It should now be finally considered 
and decided as expeditiously as is possible . 
THE WHIP : 

314 . All citizens of India can vote as they lik . . 
But, the Elected Representatives of the People have 
to vote as per the directions given to them by their 
party leaders . 


Committee for the Purpose : 

324 . A Committee to look into the matters relating 
to the Tenth Schedule for above mentioned purposes 
and for other purposes also can and should be con 
stituted in consultation with the representatives of 
the Executive at the Centre , the Executive at the 
State level, the Representatives of the Presiding Offi 
cers of the Legislatures and Legislators, the Jurists 
and the Officers well versed in the matters - - Parlia 
rentary and Legislative can be asked to give a 
comprehensive report for overcoming the diticulties 
Hod defects of the law within a short period . Tlien 
the report can be acted upon expeditiously . 
Can we Have Some other Device ? 

325 . Can we have some other device for these 
purposes ? 

326 . Can we introduce provisions in the Constitu 
tion which can ablviate the need to have a law of the 
naturo we have now ? 

327 . Indica : ions arc that that is possible and can 
be dono, 


315 . This provision was introduced to control 
floor crossing . It may be necessary to have it in the 
law of anti- defection , 


316 . But is it necessary to ask the representatives 
of the People to vote in a particular manner in all 
cases ? 


317 . When a Motion of No- Confidence against 
the Government is discussed or when matters men 
tioned in the Manifesto are discussed , or some other 
very important matters are discussed , the Members 
of the Political Parties may be asked to take particu 
lar stands and directed to vote in a particular manner . 


328 . How exactly can it be donc can not and need 
not be dealt with in detail at this place . Whint is to 
be perceived and remembered is that what is suggest 
ed is in the realm of possibility and should be exa 
mined and if found feasible , should be acted upon . 

ORDER 
1 . It is held tha : the 20 Members of the Parliament 
who are signatories to the Application marked as 
D1" were the Members of thc Parliament on 
7 - 8 - 1992 . 


318 . A list of matters in which votings can be 
directed to be done in a particular nanner can be 
made a part of the law and can be followed by the 
Parties and their Members. On subjects mentioned 
in such matters , voting can be directed to be done in 
a particular manner . 


2 . Tho request marie by them in the Application is 
allowable and is allowed with respect to the sitting 
Members at this point of time. 


319. In all other matters , it need not be directed 
to he done in a particular manner . 


320 . If provision of this nature are introduced in 
the Tenth Schedule, the anti defection law would 
achieve the purpose for which it is made and make 
the principles mentioned in the Chapter of Funda 
mental Rights and the Principles followed in Parlia 
mentary and democratic systems in other countries 
more casily available to the Members of the Legisla 


3. Under the Tenth Schedule of the Constitution of 
India and the Members of Lok Sabha i Disqualifica 
tion on the ground of Defec! ion ) Rules, 1985 , it is 
decided 


ture . 


(i) that s /Shri Ram Sundar Vas , Govind 

Chandra Munda, Ghulam Muhamned 
Khan and Ram Badan have incurred dis 
qualification for being Member of the Lok 
Sabha and have ceased to be the Members 
of the Lok Sabha with effect from the date 
of this order . 


OTHER PROVISIONS IN THE LAW : 


321. There are some other provisions in the law 
which have been criticised and not liked by those who 
function in the Legislatures and the People also . 


322. There are some provisions which need refin 
ing and fine tuning. 

323. The law can be made more stringent and 
more effective by having some salutary provisions 
introduced in it . 


( ii) that the petitions filed by Shri V . P . Singh 

against S / Shri Anadi Charan Das, Surya 
narayan Yadav , Ramlakhan Singh Yadav , 
Ram Sharon Yadav , Roshan Lal, Arjun 
Singh Yadav , Abhay Pratap Singh and 
Upendranath Verma, MPs are disinissed . 


= 


= 
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(iii ) that the petition filed by Shri Srikant Jena Copies of this order be forwarded to the Petitioners, 

against S / Shri Ajit Singh , Rashid Masood , the Persons /Members in relation to whom the Peti 
Harpal Panwar, and Satyapal Singh Yadav , tions are made and to the Leader of the Janata Dal 
MPS is dismissed . 

Legislature Party in Lok Sabha. 
( iv ) that the Petition filed by Shri Srikant Jena 

SHIVRAJ V . PATIL 
against S / Shri Rajnath Sonkar Shastri, 

Speaker, Lok Sabha . 
Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv 
Sharan Verma is dismissed . 

Parliament House , 

New Delhi, 
on the ground that when they separated on 7 - 8 - 1992 , Dated the 1st June , 1993 
they were sitting Members of the Lok Sabha and were 
equal to 1 / 3 Members of Janata Dal Legislature 

[No. 46 / 1 / 92 / T ] 
Party . 

C , K . JAIN , Secretary -General 
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